ाणजार्थथान सरकार 


कास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग 
शान, जयपर 


नगरीय 


अभियान ई-मेल आईडी : #४४409#9ए87॥2 (6)श77वथं।,00॥॥ 
अभियान वेबसाईंट : शक्र।॥202] 8४087, 809.0 


अभियान हैल्प डेस्क नम्बर : 800-80-627 


मुख्य मंत्री 


राजस्थान 


संदेश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को राजकीय योजनाओं के माध्यम से 
लाभान्वित किए जाने एवं उनके प्रतिदिन के कार्य और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य के सभी 
नगरीय निकायों में महात्मा गांधी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 202 से _ प्रशासन शहरों के संग 
अभियान-202 का शुभारम्भ किया जा रहा है। अभियान का लाभ आमजन को पहुंचाने के उद्देश्य से इस 
अवसर पर जनहित में जारी की गई छूट एवं शिथिलताओं से संबंधित आदेशों और परिपत्रों का समावेश करते 
हुए एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है। 


अभियान में पुरानी सघन आबादी क्षेत्रों में परम्परागत रूप से चल रहे आवासीय, आंशिक व्यावसायिक, 
मिश्रित उपयोग के पटूटे देने के लिए भी नीति निर्धारित की गई है। इसके अलावा कृषि भूमि पर बसी आवासीय 
योजनाओं के अनुमोदन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पटूटे जारी करना, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के पटूटे, 
भवन मानचित्र अनुमोदन, ले-आउट प्लान अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन, उप विभाजन की स्वीकृति, 
भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण प्रक्रिया का सरलीकरण कर प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। 


आशा है अभियान में सभी जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारीगण सकारात्मक भूमिका निभाते हुए आम 
नागरिकों की समस्याओं के समाधान के साथ उन्हें राहत पहुंचाने एवं प्रदेश के विकास में सार्थक सहयोग प्रदान 
करेंगे 


यह मार्ग-निर्देशिका अभियान के दौरान नगरीय निकायों के लिए कार्यों को सुगम रूप से क्रियान्वित करने में 
बहुउपयोगी सिद्ध होगी। 


मैं प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 की सफलता एवं सुचारू संचालन के लिए अपनी 
शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 


“7७७०-६२ 


(अशोक गहलोत) 


मंत्री 
नगरीय विकास आवासन एवं 
स्वायत्त शासन विभाग, 
राजस्थान सरकार 


संदेश 


मुझे प्रसन्‍नता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के मार्ग दर्शन में प्रदेश के सभी नगरीय 
निकाय क्षेत्रों के नागरिकों की समस्याओं के मौके पर त्वरित निस्तारण के लिए 02 अक्टूबर, 202 से एक 
अभूतपूर्व प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान में किये जाने 
वाले कार्यों के सुगम निस्तारण के लिए एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है। 


प्रशासन शहरों के संग अभियान-202ै में नगरीय क्षेत्रों में ।0 लाख से अधिक पटूटे दिये जाने का 
लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के दौरान आवासीय योजनाओं में पटूटों का वितरण अधिसूचित 
कच्ची बस्तियों व भूखण्डों के बढ़े हुये क्षेत्रफल का नियमन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पटूटे जारी करना, खांचा भूमि 
का आवंटन, भवन मानचित्र एवं ले-आउट अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन, उप विभाजन की स्वीकृति, 
भूखण्डों के नाम हस्तातरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना, सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को 
हस्तानान्तरण, जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन प्रकरणों 
का निस्तारण तथा क्षतिग्रस्त, टूटी सड़कों, नालियों, पुलियाओं की मरम्मत, पेयजल लाईनों के लीकेज ठीक 
करना, लटके हुए तारों को व्यवस्थित व शिफ्ट करना, कनेक्शन जारी करना आदि कार्य किये जायेंगे। 


कोविड-9 को देखते हुए इस बार अभियान में आमजन को ऑनलाईन आवेदन किये जाने की 
सुविधा बेब-पोर्टल "$॥8॥8/202 .छ|ं8887, 20५.77 का एवं हेल्प डेस्क टोल फ्री नं. 4800-80- 
627 का शुभारंभ किया गया है। आम नागरिकों को तकनीकी सुविधा के लिए, यदि वे चाहे तो नगर मित्र की 
सेवाएँ भी ले सकते है। 


मुझे पूर्ण आशा है कि इस अवसर पर प्रकाश्य मार्ग-निर्देशिका अभियान के दौरान नगरीय निकायों के 
अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए उपयोगी रहेगी। अभियान में स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं 
अधिकारी मिलकर मेहनत और लगन से कार्य करते हुए आमजन की कठिनाईयों के त्वरित निवारण में अपना 
योगदान देंगें। 


मैं इस शाश्वत अभियान के सफल संचालन की कामना के साथ-साथ मार्ग-निर्देशिका के सफल 
प्रकाशन के लिएशुभकामनाएं देता हूँ। 


>र4, री ६ /थ ५्य 
न्‍न््ााााः 


(शांति धारीवाल) 


सलाहकार 

नगरीय विकास, स्वायत्त शासन 

एवं आवासन विभाग 

राजस्थान सरकार 
बपरांडइघ07%एत्रा(&)ब्वु ४श्वा ,ए0फ,ं 


संदेश 


यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के नगरीय निकार्यों से 
जुड़े कार्यो एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी की जयन्ती 02 अक्टूबर, 202 
से शहर-202 प्रशासन शहरों के संग अभियान-202व के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 
इस अवसर पर एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें जनहित में जारी की गई छूट व 
शिथिलताओं से संबंधित आदेशों व परिपत्रों का समावेश किया गया है। 


' 'शहर-202 जन-जन का अभियान है जिसमें नगरीय निकार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य मौके 
पर ही सम्पादित किये जायेंगे। इन कार्यों के सम्पादन के लिए संबंधित विभागों व नगरीय निकायों द्वारा तैयारियाँ 
की गई है। _ कोविड-9 को देखते हुए अधिकांश कार्य ऑनलाईन सम्पादित किये जायेंगे। इसके लिए एक 
पोर्टल ॥05://904/4202 79४४७. 20५.॥] बनाया गया है। अभियान में सभी कार्य निर्धारित 
अवधि में हो सके, इसकी पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। 


मुझे विश्वास है कि इस अवसर पर प्रकाशित की जा रही मार्ग-निर्देशिका अभियान में कार्यरत 
कर्मचारियों व अधिकारियों का मार्ग-दर्शन करेगी तथा नागरिकों को कार्य-प्रक्रिया, छूट व शिथिलताओं की 
जानकारी दे सकेगी। 


मैं शहर-202। के सफल संचालन व मार्ग-निर्देशिका के प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित 


/- 
(डॉ. गॉँ हे । ध संधृ) ] 


प्रमुख शासन सचिव 
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग 


राजस्थान सरकार 


शरशाब९(ए?45॥, 88.(२08.5॥२४ 70 (७०४४७शराशाएाबा' 
एछारछ4 0 970४9 .0ए?भफ्राषबा & पतर/एछाषत 70:ए4राएएषा' 
(७०५४४शारषफ्आाषा (07 ए40.43977.54'प 


संदेश 


यह प्रसन्‍नता का विषय है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की समस्याओं का मौके पर 
तत्काल निस्तारण करने तथा उन्हें सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से सभी 
निकाय क्षेत्रों में 02 अक्टूबर, 202 से _ प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 आयोजित किये जाने 
का निर्णय लिया गया है तथा इस अवसर पर अभियान के दौरान दी गई छूट व शिथिलताओं से संबंधित 
आदेशों व परिपत्रों का समावेश करते हुए एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है। 


प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 इस अभूतपूर्व अभियान में मुख्य रूप से किये जाने वाले 
कार्यो में कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पटूटे जारी करना, 
अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों के द्वारा 
नीलाम/आवंटन किये गये भूखण्डों के बढ़े हुये क्षेत्रफल का नियमन, भवन मानचित्र अनुमोदन, ले-आउट 
अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन/उपविभाजन की स्वीकृति, भूखण्डों के नाम हस्तांतरण प्रकरणों की स्वीकृति 
जारी करना एवं आवासीय निर्माणों का नियमन आदि शामिल है। 


इस अवसर पर प्रकाशित की जा रही मार्ग-निर्देशिका निकायों के कार्मिकों के साथ ही शहर के आम 
नागरिकों का भी मार्गदर्शन करेगी एवं उनके लिए लाभ प्रद रहेगी। 


मैं मार्ग-निर्देशिका के सफल प्रकाशन के लिये अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। 


या ) 


शासन सचिव 
स्वायत्त शासन विभाग 
राजस्थान सरकार, जयपुर 


संदेश 


यह हर्ष का विषय है कि प्रदेश की नगरीय निकाय क्षेत्रों के नागरिकों के नगरीय निकार्यो से जुड़े कार्यों 
एवं समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए 02 अक्टूबर, 202 से "प्रशासन शहरों के संग अभियान- 
202 का आयोजन किया जा रहा है तथा इस अवसर पर नगरीय निकायों एवं आमजन के मार्गदर्शन के 
लिए एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है। 


प्रशासन शहरों के संग अभियान की सफलता के लिए सभी नगरीय निकार्यों की संभाग स्तरीय 
कार्यशालाओं का आयोजन नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 
किया गया । इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को अभियान से संबंधित जानकारी 
एवं प्रशिक्षण दिया गया एवं उन्हें अभियान में कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना किये जाने के निर्देश दिये गये 
है। कोविड-9 को देखते हुए अभियान में सभी आवेदन ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित अवधि में 
किये जाने की व्यवस्था भी की गई है। अभियान में जहाँ एक और जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण हो 
सकेगा वही दूसरी और नगरीय निकार्यों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। 


अभियान का संचालन सुव्यवस्थित हो एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से हो 
एवं आमजन को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार की छूट व 
शिथिलताएं, परिपत्र एवं आदेश जारी किये है। जिनका समावेश प्रकाश्य मार्ग-निर्देशिका में किया जा रहा है। 
यह मार्ग-निर्देशिका अभियान में जनप्रतिनिधियों , अधिकारियों व कर्मचारियों का पथ-प्रदर्शन करेगी। 


मैं अभियान की सफलता तथा मार्ग-निर्देशिका के प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। 


(भवानी 


निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, 
स्वायत्त शासन विभाग 


संदेश 


प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं के मौके पर 
निस्तारण करने के लिए प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में दिनांक 02 अक्टूबर, 202 से प्रशासन शहरों के 
संग अभियान-202 का आयोजन किया जा रहा है तथा इस अवसर पर एक मार्ग-निर्देशिका का भी 
प्रकाशन किया जा रहा है। 


कोविड-9 को देखते हुए नागरिकों की नगरीय निकार्यों से जुड़ी सभी समस्याओं का त्वरित 
निस्तारण ऑनलाईन किया जायेगा। नगरीय निकायों द्वारा अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों के सफल 
क्रियान्बयन के लिए सभी प्रारम्भिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। संभाग स्तर पर अभियान से जुड़े 
जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यशालाओं के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया 
गया है। 


राज्य सरकार द्वारा अभियान के दौरान 40 लाख से अधिक पटूटे दिये जाने एवं समस्याओं के शीघ्र 
निस्तारण के लिये निर्देश प्रदान किये गये है। पट्टे मिलने से आमजन को वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में 
आसानी रहेगी। अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 
अनेक महत्वपूर्ण छूट एवं शिथिलताएं दी जाकर आदेश व परिपत्र जारी किये गये है, जिनका समावेश करते हुए 
एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है। 


मैं प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 के सफल संचालन की सभी से सहयोग की कामना करता 
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| क्र.सं. | 


कर हे 


-49 
|_नगर मित्रों की भूमिका [_ 57-60. 


रत 


, | जोनलप्लान/ले-आउट प्लान बाबत दिशा-निर्देश 
नगरपालिका अधिनियम की धारा 69-ए के तहत पट्टे जारी करना 


कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पटूटे जारी करना | 0-39 | 
धारा 90-ए के तहत कार्यवाही व दर्रे/दिनांक 7.06.999 से पूर्व /दिनांक 47.06.999 के | क्‍ 
बाद/सुओ-मोटो आधार पर धारा 90-ए के आदेश व ले-आउट प्लान अनुमोदन/ अभियान अवधि | ल्‍ 


्ष 


में देय वित्तीय एवं मानवंडो की छूट, कृषि भूमि रुपान्तरण नियम, 202 का संशोधन | 


(२९४प्ञ०/707 (9/2९६ आदि) , टाउनशिप पॉलिसी बाबत्‌ 


र 


. | भू-उपयोग परिवर्तन | 4-6[ | 
. | भूखण्डों का उपविभाजन/पुर्नगठन ला ] 


. | भवननिर्माण अनुमति/पुर्नग्रहण शुल्क (२०5प्ाए४० (॥8०8), भूमि निष्पादन नियम 974 | 75-95 | 


००००-४६ 


झ्च्च्न्क न्व्न्ये श) (8 #] 
7 मम्प्मके 


5 | 


गाड़ियां लुहारों, विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों को आवास हेतु 50 वर्गगज के भू-खण्ड 


| निःशुल्क आवंटन करना 


| 6. | नगरीय निकायों को दी जाने वाली शक्तियों बाबत्‌ /एम्पावर्ड कमेटी | 237-240 | 


राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले कार्य | 24-244 | 


| अभियान हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों एवं अन्य अधिकारियों के आदेश | 245-252 | 
| 9. | देलीफोननम्बरों की सूची ्ख्ज्ऋ | 
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क्‍ नगरीय विकास से सम्बन्धित निम्न नीतिया/ नियम / आदेश / परिपत्र एवं अभियान प्रगति रिपोर्ट प्रपन्न विभाग एवं अभियान 
| की वेबसाइट पर उपलब्ध है: - 
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| 2. 


90-८5 


उपविभाजन / पुनर्गठन नियम-975 

टाउनशिपपॉलिसी-200 

भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 200 

शजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 202 
नगरीय विकास विभाग का आदेश दिनांक 06 .0 .206 (सरकारी भूमि बाबत) 

नगरीय विकास विभाग द्वारा कृषि भूमि रुपान्तरण के दिशा-निर्देश बाबतू जारी परिपत्र दिनांक 8.07.48 


प्रक्रिया बाबत्‌) 


नगरीय क्षेत्रों में विभिन्‍न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-205 
मॉडल भवन विनियम-2020 

नगर मित्र आदेश एवं नगर मित्रों की सूची 

भूमि निष्पादन नियम, 974 

अधिनियम /नियर्मों मे किये गये संशोधन 

प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र 


क्‍ 08:/फप्रफक्या.ध] 889॥, 20प५.॥ 


क्‍ ॥0:/872.प्राएक्ा।8] 8808॥, 209. 
| #0:/णाक्ान॥08,089/ 
| श05:/आीक्ी्ा202| 98847, 20ए.॥7 


राजस्थान सरकार 
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग 
क्रमांक प.47(4)नविवि / अभियान / 2024 »मं.मं.ज्ञा जयपुर, दिनांक: 28.09.2024 
आदेश 


विषय :-प्रशासन शहरों के संग अभियान-2024 के दौरान नगरीय निकायों (प्राधिकरण / नगर विकास 
न्यास /नगर निगम /नगर परिषद /नगर पालिका /राजस्थान आवासन मण्डल /बीडा) द्वारा 
सम्पादित किये जाने वाले कार्यों बाबत | 


माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2027-22 की बजट घोषणा की पालना में शहरी नागरिकों की 
कठिनाईयों के निवारण तथा समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु “शहर--2024“ के नाम से “प्रशासन शहरों के 
संग अभियान--2024” चलाये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। यह अभियान दिनांक 02.40.2024 से प्रारम्भ 
किया जावेगा | 


4. अभियान को त्तीन चरणों में सम्पादित किया जावेगा :-- 


0) प्रथम चरण में निकाय स्तर पर प्रारम्मिक तैयारियां शिविर दिनांक 45.09.2024 से 30.09.2024 तक 
आयोजित किये जावेगें | 

(7) द्वितीय (मुख्य) चरण में निकाय स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किये जायेंगे | 
४ दिनांक 02.40.2024 से 34.42.2024 प्रथम फेज | 
४ दिनांक 04.04.2022 से दिनांक 45.04.2022 तक प्रगति की समीक्षा व आवश्यकतानुसार निर्णय | 
दिनांक 46.04.2022 से 34.03.2022 द्वितीय फेज (२८०८४ शिविर) | 

(४) तृतीय चरण में फोलोअप शिविर आयोजित किये जायेंगे, जिनमें मुख्य शिविर में निस्तारण से शेष रहे 
आवेदनों का निस्तारण किया जावेगा | 

2. “शहर--2024” की विशिष्टताऐं :--- 

3... नागरिकों से आवेदन पत्र ऑफलाईन एवं ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से नगरीय निकायों द्वारा प्राप्त 
किये जाकर इनका निस्तारण किया जावेगा | 

8. एक विशेष डेशबोर्ड के माध्यम से अभियान की प्रगति की लगातार समीक्षा की जावेगी | 

8. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा नगरीय निकायों एवं नागरिकों के लिए विशेष रूप से तैयार की 
गई आईटी एप्लीकेशन #छ्त 705 //ड202व ./98|9579॥.200.॥/ के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से 
आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे | 


४. नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर हैल्प डेस्क (टोल फी नं. 48004806427) 
स्थापित किया गया है | 


४... आमजन को तकनीकी सहायता हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में प्रत्येक निकाय स्तर पर "नगर मित्र' की 
सुविधा प्रदान की गयी है। ये पंजीकृत नगर मित्र जो कि तकनीकी योग्यताधारी प्रोफेशनल्स है। जैसे 
आकिटेक्ट, सिविल इन्जीनियर आदि हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर नागरिकों को तकनीकी 
सेवाएं उपलब्ध करायेंगे | 

शं.. विभिन्‍न नगरीय निकायों में कर्मचारियों की कमी पूर्ति हेतु सेवानिवृत अधिकारी ,/ कर्मचारी नियुक्त किये 
जाने हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सियों का चयन किया गया है, जिनके माध्यम से आवश्यकतानुसार कार्मिक 
उपलब्ध करवाये जाएंगे | 
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विभिन्‍न प्रकार के पटूटो के प्रारूप का सरलीकरण किया गया है तथा इन्हें पृथक-पृथक रंगों में तैयार किया 
गया है, ताकि पट्टे में प्रदत्त भू-प्रयोजन की पहचान हो सके | 

अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों के संबंध मे अधिसूचना, नीति, आदेश व परिपत्र आदि जारी किये 
गये हैं, जिनको बुकलेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा तथा 'शहर--2024“ की वैबसाइट पर भी 
उपलब्ध कराया जावेगा | 


“शहर--2024“ में किये जाने वाले विभिन्‍न प्रकार के कार्यो की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है | 
अभियान में सम्पादित किये जाने वाले प्रमुख कार्यों बाबत्‌ दिशा-निर्देश- 


नगरीय क्षेत्रों में स्थित गैर कृषि / आबादी भूमि में स्वामित्व अधिकार अभ्यर्पण कराकर नवीन 
पट्टे दिया जाना :- 


नगरीय क्षेत्रों में परम्परागत रूप से बसी पुरानी आबादी क्षेत्र / सघन आबादी क्षेत्र / गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र 
में स्थित भूखण्डों एवं निर्मित भवनों को फ्री होल्ड पटटे दिये जाएंगे | 

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 689-ए, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 
54-ई, जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 50-बी व नगर सुधार अधिनियम 4959 
की धारा 60 (८) के तहत नगरीय क्षेत्र में स्थित गैर कृषि / आबादी भूमि में पट्‌टे दिये जाने बाबत विधिक 
प्रावधान किए गए हैं | 


नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका सीमा में स्थित चारदीवारी ,“ परानी आबादी क्षेत्र /“ सघन आबादी क्षेत्रों की 
बसावट परम्परागत रूप से हुई है, जिनमें सड़को की चौड़ाई, भवन रेखा, आच्छादन, भवनों की उंचाई पूर्व से 
ही निर्धारित है। ऐसे परम्परागत रूप से विकसित हो चुके आबादी क्षेत्रों में भवनों में आंशिक रूप से नीचे 
दुकान-ऊपर मकान' मिश्रित उपयोग की प्रथा रही है तथा विभिन्‍न प्रकार के व्यवसाय जैसे किराना, डेयरी, 
स्टेशनरी, कपड़ा, चाय आदि के साथ-साथ परम्परागत व्यवसाय / कौशल से संबंधित दुकानों यथा 
भूर्तिकला, हस्तकला, संगीत उत्पाद, खाद्य पदार्थ तथा शैक्षणिक / चिकित्सा / सामुदायिक सुविधाएँ भी 
स्थित हैं | 

भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे परम्परागत रूप से बसे पुराने आबादी क्षेत्र / सघन आबादी क्षेत्रों 
हेतु सुविधाजनक दुकानों को अनुज्ञेय किये जाने का प्रावधान उपलब्ध है तथा साथ ही इन क्षेत्रों में विद्यमान 
भवन रेखा को यथावत रखते हुये, भवनों के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं | 


अतः ऐसे पुरानी / सघन आबादी क्षेत्रों में पराम्परागत बसावट को यथावत रखते हुये आवासीय, व्यवसायिक 
तथा मिश्रित उपयोग हेतु पट्टे दिये जावेगें। इनके ऐतिहासिक महत्व ,“ धरोहर को भी पूर्ण रूप से संरक्षित 
रखने हेतु तैयार हैरिटेज बायलॉज का भी ध्यान रखा जावेगा। इन आबादी क्षेत्रों में भूमि एवं भवनों का 
स्वामित्व संयुक्त या आपसी विभाजन / बंटवारे के अनुसार होने पर मौके की स्थिति अनुसार संयुक्त या 
अलग-अलग पटुटा दिया जावेगा। इस प्रक्रिया में उपविभाजन / पुनर्गठन नियम लागू नही होगें। (आदेश 
दिनांक 24.40.2020) 

पुरानी परम्परागत आबादी के अलावा कई पूर्व राजा-महाराजाओं / जागीरदारों द्वारा स्वयं के स्वामित्व की 
भूमि का उप--विभाजन कर भूखण्डों के रूप में विक्रय किया गया है, उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत बसी हुयी 
कॉलोनियों को यथावत बसावट के अनुरूप पट्टे दिये जायेंगे | 

गैर-कषि खातेदारी भूमि, गैर मुमकिन आबादी भूमि, ग्राम पंचायत की आबादी भूमि, ग्रामीण क्षेत्र भूमि 
रूपान्तरण नियम 4974, 4992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेशों से संबंधित भूमि जो नगरीय 
सीमा में सम्मिलित हो चुकी है एवं नगरीय क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम, 498 के तहत्‌ जारी गैर-कृषि 
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प्रयोजनार्थ रूपान्तरण आदेश / पट्टे, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पूर्व में जारी पट्टे / पूर्व में किसी भी विधि 
अनुसार निकायों को छोड़कर जारी किये गये पट्टे संबंधित नगरीय निकाय में समर्पित किये जाकर नये 
पटटे प्राप्त किये जा सकेगें | 


परम्परागत रूप से बसी पुरानी आबादी ,/ सघन आबादी क्षेत्रों में भूमि एवं भवनों का नियोजन अनियमित रूप 
से होने के कारण उनका सही माप संभव नही हो पाता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में भूमि एवं भवनों का माप एवं देय 
राशि का भवन स्वामी द्वारा स्व-माप /स्व--निर्धारण (8७४ ॥(८४४एाछयाट/8८०॥ #&४६४०४४४०)कर नगरीय 
निकाय को दिया जावेगा | इस कार्य में “नगर मित्र' की सहायता ली जा सकती है| 


पुरानी आबादी पर दिये जाने वाले फ्री होल्ड पटटो पर कोई लीज राशि वसूलनीय नहीं होगी। यदि कोई 
आवेदक पूर्व में जारी लीज डीड , पट्टा / रूपान्तरण आदेश सरेण्डर कर फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करता है 
तो भूखण्ड के पेटे बकाया लीज राशि एवं 40 वर्षीय एक मुश्त लीज राशि वसूल की जाकर ही फ्री होल्ड 
पट्टा जारी किया जायेगा | बकाया ब्याज में शत प्रतिशत व लीज राशि पर 60 प्रतिशत की छूट देय है | 
ऐसी भूमियों की नियमन प्रक्रिया एवं नियमों में जटिलता को दूर करने हेतु विभाग द्वारा समीक्षा की जाकर 
नगरपालिका अधिनियम, 2009 व 2045 के नियमों में संशोधन किया गया है तथा इस संबंध में विस्तत 
परिपत्र, जिसमें प्रक्रिया व दरें दर्शायी गई हैं, जारी किया गया है। (अधिसचना दिनांक 20.09.2024, परिपत्र 
दिनांक 27.09.2024) 


स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पड्टे देना:- 

पूर्व अभियान की भांति (कट ऑफ डेट सामान्य वर्ग हेतु 0.04.990 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु 
04.04.998) राजस्थान स्टेट गव्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 4964 के तहत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक पूर्व में 
निर्धारित एक रूपये टोकन दर पर आवासीय पट्टा जारी किया जायेगा | 

कृषि भूमि पर बसी हुयी कॉलोनियों में मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान / स्वीकृत की गयी 
योजनाओं के अनुरूप पट्टे देना :-- 

कृषि भूमि पर विकसित योजनाओं ,/ कॉलोनियों में सेक्टर /” ले--आउट प्लान तैयार कर पट्टे दिये जाने के संबंध में 


कृषि भूमि पर विकसित गैर अनुमोदित कॉलोनियों के ले-आउट प्लान तैयार कर पट्टे दिये जावेगें | 

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर खण्ड पीठ के जनहित याचिका संख्या 4554 ,“ 2004 (गुलाब कोठारी 
बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिये निर्णय दिनांक 45.42.2048 के बिन्दु सं. 54 (७) में निम्नानुसार निर्देश प्रदान 
किये गये है | 


“8 २९४७०॥020785 78 पधितिल' ताएएशत 0 0 छात्रा 0जएशाश0ा छा श्ातव प्रडहटहफ/975व070॥ ० 
प्राहमए005806 ९0॥090ए 097 ॥रठह्जातवा॥। एराह्षपरात0580 0७७85 )07008 प्रात 800 ए्ाड8 6 #जाडो 
॥2292[09शशआा शिक्षा बाते 88टाफा एक्रत8 छा चाह 68 8788 एजाएशजश्त 20ए2780 #9प शह्वडांशा' 
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अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों की पालना किये जाने हेतु कृषि भूमि पर विकसित 
योजनाओं के अनुमोदन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :- 


जिन नगरीय क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन्स दिनांक 04.04.2049 के तहत प्रोपर्टी लेवल 
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बेसमेप, वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र तैयार किया जाकर समस्त कमिटमेंट एवं ले-आउट प्लान को 
सुपरइम्पोज करते हुए जोन की आवश्यकतानुसार 48.0 मीटर चौडाई की सडकों एवं सामुदायिक सुविधा 
क्षेत्रों हेतु भूमि का नियोजन किया जाकर जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किये जा चुके हैं, तो ऐसे नगरीय 
क्षेत्रों में कृषि भूमि पर विकसित हो चुकी अथवा प्रस्तावित योजनाओं का जोनल डवलपमेंट प्लान में दर्शाये 
भू-उपयोग अनुसार एवं प्रस्तावित सड़को तथा सुविधा क्षेत्रों की भूमि जोनल डवलमेंट प्लान अनुसार 
मुनिश्चित करते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदन पश्चात्‌ पटटे जारी किये जाने की कार्यवाही की जावेगी | 
मास्टर प्लान /जोनल प्लान सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़को के नेटवर्क एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि के 
क्षेत्रल को कायम रखते हुये योजनाऐँं अनुमोदित की जावेगी। प्रस्तावित सड़को का एलाइनमेन्ट एवं 
सुविधा क्षेत्र की लोकेशन में मौका स्थिति के अनुसार योजना भूमि के अन्दर ही नगरीय निकाय के स्तर पर 
एम्पावर्ड समिति द्वारा अनुमोदित करते समय परिवर्तन किया जा सकेगा | 

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए अनुज्ञा व आवंटन) नियम, 2042 के नियम 
5(4) में दिनांक 47.06.4999 से पूर्व स॒जित एवं त्तत्समय 40 प्रतिशत से अधिक निर्माण होने पर विकय योग्य 
क्षेत्र व सुविधा क्षेत्र का अनुपात 70:30 रखे जाने का प्रावधान है। 47.06.4999 के पश्चात्‌ बसी हुयी 
कॉलोनियों में 60:40 अनुपात रखे जाने का प्रावधान है। अतः यथासंभव इसकी पालना सुनिश्चित की 
जावेगी | 

ऐसी आवासीय योजनाएऐं जो कि पूर्व में ही विकसित हो चुकी है, तथा जिनमें “मुख्यमंत्री जन आवास 
योजना' के प्रावधान लागू हैं, उनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने 
वाले भूखण्डों की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान की जाती है। ऐसी योजनाओं में उक्त आयवर्गों हेतु 
भूखण्डों की कमी की पूर्ति नगरीय निकाय स्तर पर किये जाने के लिए प्रत्येक भूखण्डधारी से 25 ,“- प्रति 
व.मी.की दर से बी.एस.यू पी. शैल्टर फण्ड की राशि वसूल की जावेगी। (आदेश दिनांक 20.09.2024) 


कतिपय स्वीकृत योजनाओं में सम्मिलित खसरों का सुपर इम्पोज से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कि 
सुपर इम्पोज खसरा नम्बर एवं भूखण्ड्धारी के स्वामित्व दस्तावेजों में अंकित खसरा नम्बर में विरोधाभास 
उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि विक्रेता के स्वामित्व से संबंधित विवाद ना हो तो इसे सुपर 
इम्पोजिशन एरर मानते हुये भूखण्डधारी को पट्टा जारी किया जा सकेगा। नई स्वीकृत किये जाने वाले 
ले-आउट प्लानों आन्तरिक खसरा सुपरइम्पोज करने की आवश्यकता नही होगी, किन्तु ले-आउट के चारों 
तरफ की सीमायें निर्धारित कर ली जावें। (आदेश दिनांक 20.09.2024) 

ऐसे नगरीय क्षेत्र जिनमें केवल नगर पालिका /नगर परिषद ही कार्यरत है, उनमें नगर पालिका सीमा के 
बाहर परिधि क्षेत्रों /“ मास्टर प्लान के पेरीफेरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के अनुमोदन पश्चात्‌ 
ले-आउट अनुमोदन कर विकास के कार्य संबंधित नगर पालिका / परिषद द्वारा किया जाना सुनिश्चित 
किया जावेगा | 


(शा) आवेदक के स्वामित्व से मौके पर ले-आउट प्लान के अनुसार भूमि अधिक होने पर स्वामित्व से अधिक भूमि 


की राशि राजकीय भूमि की दर से देय होगी | (आदेश दिनांक 20.09.2024) 


(शा) जयपुर में कतिपय गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा कृषि भूमि पर अव्यवस्थित एवं अनाधिकृत 


कॉलोनियां विकसित किये जाने के कारण जयपुर नगरीय क्षेत्र में सुनियोजित विकास किये जाने में विकट 
स्थिति उत्पन्न हुयी है। दिनांक 47.08.4999 तक गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा सृजित कॉलोनियों 
को मान्यता दी गई है किन्तु इसके बाद गृह निर्माण सहकारी समितियों के नाम से सृजित किसी कॉलोनी 
को मान्यता नही दी गई है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये अभियान अवधि एवं इसके पश्चात्‌ भविष्य 
में 47.06.4999 के बाद गृह निर्माण सहकारी समितियों के दस्तावेज मान्य नही होगें तथा नगर निकायों द्वारा 
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उन्हें जमा नही किया जावें। ऐसी कॉलोनियों में समिति के पट्टे के आधार पर नियमन / आवंटन नही किया 
जावेगा लेकिन मौके पर काबिज भूखण्ड्धारी को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नियमन /आवंटन की 
कार्यवाही कर पटटे दिये जावेगें। इस संबंध में पृथक से विस्तृत निर्देश अधिसूचना दिनांक 09.09.2024 के 
माध्यम से जारी किये गये हैं। 


ऐसे नगरीय क्षेत्र, जिनमें जोनल डवलपमेंट प्लान अनुमोदित किया जा चुका है अथवा उपरोकतानुसार 
प्रत्येक सेक्टर / ले-आउट प्लान का तकनीकी अनुमोदन किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में नियमन एवं 
पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित नगरीय निकाय की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा 
आधारभूत सुविधाएँ यथा सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेन आदि का भी तकमीना तैयार कर प्लान तैयार किया 
जावेगा तथा प्रत्येक सेक्टर ले-आउट प्लान में 60 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों के पट्टे जारी हो जाने की 
स्थिति में आधारभूत सुविधाएं विकसित किये जाने वाले कार्य आरम्भ किये जायेंगे | 

पूर्व के वर्षों में स्वीकृत ले-आउट प्लान को यथावत रखते हुऐ तत्समय दी गई छूट / रियायतों के तहत्‌ ही 
शेष पट्टे दिये जावेगें | 

दिनांक 47.06.999 से पूर्व व पश्चात्‌ की बसी हुई कॉलोनीयों मे भूखण्डधारियों /“ विकास समिति के प्रार्थना 
पत्र अथवा स्वप्रेरणा से 90-ए की कार्यवाही की छूट- 

कृषि भूमि पर 47.06.4999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने 
पर धारा 90-ए(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 47.06.4999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 9॥ 
सहपठित धारा 90ए (5) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 4956 की धारा 90-क एवं ततृधीन बनाये गये 
राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम, 
2042 के नियम 4 में किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी // विकास समिति के प्रार्थना-पत्र अथवा 
निकाय के संदर्भित से भी स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने के अधिकार निकाय के प्राधिकृत अधिकारियों को 
प्रदान किये जाते हैं। (अधिसचना दिनांक 47.09.2024) 

विद्यमान पहुँचमार्ग में छूट- 

टाउनशिप पॉलिसी 2040 में दिनांक 40.08.2020 को किए गए संशोधन अनुसार योजना के क्षेत्रफल व 
योजना के प्रयोजन के अनुसार न्यूनतम पहुँचमार्ग आवश्यक है। न्यूनतम विद्यमान पहुंच मार्ग 42 मीटर (40 
फीट ) अथवा विद्यमान पहुंच मार्ग के मध्य से 6-6 मीटर चौडी भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है। आदेश 
दिनांक 22.44.2046 के अनुसार पहुंच मार्ग 30 फीट भी स्थानीय स्तर पर स्वीकृत किया जा सकता है| अतः: 
बसी हुई कॉलोनीयों हेतु न्यूनतम विद्यमान पहुंच मार्ग 9 मीटर (30 फीट) रखा जावेगा। यदि ऐसी योजना 
विद्यमान आबादी क्षेत्रों के मध्य स्थित है, तो पहुंच मार्ग मौके की स्थिति अनुसार रखा जाकर नियमन की 
कार्यवाही की जा सकेगी तथापि ऐसे क्षेत्रों हेतु रोड़ नेटवर्क जोनल डवलपमेंट प्लान के माध्यम से सुनिश्चित 
किया जावेगा | 


राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत्‌ अन्य छूट- 

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के संबंध में दी जाने वाली अन्य छूट के संबंध में परिपत्र पृथक से जारी किया 
जावेगा | 

मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार व्यावसायिक /» मिश्रित / संस्थानिक / औद्योगिक आदि 
प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन एवं पटटे दिया जाना - 

नगरीय क्षेत्रों के मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान में क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार नगरों की प्रमुख 
सड़कों / क्षेत्रों को व्यावसायिक /» मिश्रित / संस्थानिक ,” औद्योगिक आदि मू-उपयोग प्रस्तावित किया गया 


है। अत: ऐसी प्रमुख सड़को क्षेत्रों एवं योजनाओं में स्थित भूखण्डों / निर्मित भवनों आदि को मास्टर 
प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग अनुसार विशिष्ट योजना तैयार की जावेगी ऐसी 
विशिष्ट योजनाओं में मास्टर प्लान /जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार मार्गाधिकार रखते हुये भवन रेखा, 
भवनों की उंचाई, आच्छादन, बी.ए.आर. का विशिष्ट योजना के अन्तर्गत विद्यमान स्थिति को दृष्टगत रखते 
हुये निर्धारण किया जाकर पाकिग हेतु समुचित प्रावधानों हेतु स्थल चिन्हित कर एवं देय शुल्क के निर्धारण 
पश्चात्‌ विधिक प्रकिया के तहत्‌ सुझाव / आपत्ति आमन्त्रित की जाकर समग्र नीति अनुसार विशिष्ट योजना 
का अनुमोदन कर तद्नानुसार पटटे दिये जावेगें। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विस्तृत गाईडलाईन 
पृथक से जारी की जावेगी | 


5.7 धारा 90-ए के निर्णय के पश्चात्‌ नामान्तरण निकाय के पक्ष में खोलने बाबत - 
6) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 4956 की धारा 90 ए एवं इसके अधीन बने राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि 


भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2042 के नियम 7(3) एवं 
नियम 430) के अनुसार खातेदारी अधिकार समाप्त होने एवं भूमि के नगर निकाय के व्ययाधीन माना जाने 
के आदेश के साथ ही भूमि का नामान्तरण संबंधित तहसीलदार द्वारा नगर निकाय के पक्ष में 7 दिवस के 
भीतर किये जाने के प्रावधान है। उक्त नियम में यह भी प्रावधान है कि नामान्तरण नहीं किये जाने की 
स्थिति में भी नियमन की कार्यवाही नहीं रोकी जायेगी | इसी प्रकार धारा 90बी के तहत भी जो भूमियाँ नगर 
निकाय में निहित हो चुकी है उनका नामान्तरण यदि अभी तक नगर निकाय के पक्ष में नहीं हुआ है तो उन्हें 
स्वतः ही नगर निकाय के पक्ष में दर्ज मान लिया जायेगा और नामान्तरण के अभाव में नियमन की कार्यवाही 
नहीं रोकी जायेगी। अत: 90-ए / 90-बी के आदेश हो चुकी कॉलोनियों एवं अवाप्त की गई भूमि का 
नामान्तरण स्थानीय निकाय के नाम करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें | 


0) इसी प्रकार तकासमा के प्रकरणों में भी नामान्तरण की प्रक्रिया अपनाई जावेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 


8. 


तकासमा किये जाने पर निर्णय की क्रियान्विति के लिए नामान्तरण कर राजस्व नक्शा एवं जमाबन्दी में 
अंकन किया जावेगा। इसके लिए प्राधिकत अधिकारी द्वारा सूचना 3 दिवस के भीतर संबंधित तहसीलदार 
को दी जावेगी, जिसका तत्काल नामान्तरण दर्ज किया जावेगा | नामान्तरण के अभाव में पटटे की कार्यवाही 
रोकी नही जावेगी | 


स्टाम्प शुल्क में छूट - 


8. वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2027 द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में सुजित 


भूखण्डों का अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रय करने पर अंतिम क्रेता से भूखण्ड के बाजार मूल्य का 
0 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक प्रत्येक विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी लेने का प्रावधान था जिसमें खातेदार व 
उसके पश्चातवर्ती क्रेताओं को जोडते हुए मध्यवर्ती दस्तावेजों पर केवल भूखण्ड के भूमि के मूल्य के 20 
प्रतिशत पर स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना एवं निर्माण पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है। 


6.2 राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम, 


2042 के नियम 44(3) में पट्टा उस व्यक्ति को जिसको 90-ए के अंतर्गत अनुज्ञा प्रदान की गई है, अथवा 
उसके उत्तराधिकारी, हस्तान्तरिती व असाईनी को दिये जाने का प्रावधान है| टाउनशिप पॉलिसी--200 
के अनुसार खातेदार /विकासकर्ता द्वारा अधिकत नोमिनी को प्रोविजनल पट्टा [(प्रपत्न-द) के आधार पर 
पट्टा दिये जाने का प्रावधान है। वित्त विभाग की अधिसूचना अनुसार राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के 
तहत विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड के विकसित करने पर एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में प्रोविजनल 
आवंटन पत्र /नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट-द पर 500 ,/-- रूपये के स्टाम्प ड्यूटी पर 
पंजीयन किए जाने की छुट प्रदान की गई है | 


8.3 


है. 
है. 


8.2 


उक्त से भिन्‍न में प्रतिफल राशि पर 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी एवं न्यूनतम 500 ,/“- रूपये स्टाम्प 
ड्यूटी देय होगी | 

नगरीय निकाय द्वारा जारी भूखण्ड के पंजीकृत पट्टों को लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करना, पंजीकृत 
विक्रय--पत्र के आधार पर नाम परिवर्तन करना, उप-विभाजन / पुनर्गठन करना एवं भू-उपयोग परिवर्तन 
करने की कार्यवाही के पश्चात आदेश जारी किए जाते हैं। इन सभी प्रकरणों में पूर्व में जारी किए गए 
पट्टों को 400 ,//- रूपये के स्टाम्प पर समर्पण कराकर पूर्व पट्टे का उल्लेख करते हुए फ्री होल्ड का नया 
पट॒टा दिया जाना एवं यदि लीजहोल्ड पट्टा वांछित होने पर शेष अवधि का लीजहोल्ड का नया पट्टा 
दिया जाना, लीज-होल्ड को फ्री-होल्ड में बदलना, पंजीकृत विक्रय-पत्र के आधार पर नाम परिवर्तन एवं 
उप-विभाजन /पुनर्गठन संबंधी प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी 500 ,“- रूपये लिये जाने एवं भू-उपयोग 
परिवर्तन के प्रकरणों में निकाय में जमा कराई गईं भू-उपयोग परिवर्तन राशि पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। 
निकायों की योजनाओं के भूखण्डों के विलम्ब से राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट देकर पटूटे 
देना - 

निकायों द्वारा नीलामी व निश्चित दर से आंवटित भूखण्डों के निर्धारित भुगतान अवधि के पश्चात्‌ 
पूर्ण “ आंशिक राशि जमा करायी गई है। ऐसे प्रकरणों में जिनमें पूर्ण राशि जमा करायी जा चुकी है मगर 
ब्याज व शास्ति के कारण आवंटन पत्र / कब्जा नही दिया जा रहा है, के संबंध में अभियान अवधि में ब्याज व 
शास्ति राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये आवंटन पत्र / लीज--डीड / कब्जा दिया जायेगा | 
प्राधिकृत अधिकारी को शक्तियां-- 

धारा 94 एवं धारा 53(2)॥) की तहसीलदार की शक्तियां देना- 

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए अनुज्ञा व आवंटन) नियम, 2042 के नियम 2 
के खण्ड (#) में अकृषि उपयोग की अनुज्ञा हेतु प्राधिकत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 47.08.4999 के 
पश्चात बसी हुई कॉलोनियों में भू राजस्व अधिनियम की धारा 90--ए(5) एवं 94 के अंतर्गत कार्यवाही की 
जाती है तथा खातेदारों की सहमति के आघार पर तकासमा / विभाजन शीघ्र किया जाना आवश्यक होता 
है। अत: समय समय पर सीमित समय के लिए धारा 94 एवं काश्तकारी (20770०५) अधिनियम 4955 की 
धारा 53 (2) (9) के अंतर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग उनके क्षेत्राधिकार में 
करने हेतु प्राधिकत अधिकारी को अधिकृत किया गया है | 


90-ए के द्वारा खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ मौके व रिकॉर्ड की स्थिति अनुसार समस्त 
अग्निम कार्यवाही नगरीय निकाय द्वारा ही की जाती है। ऐसी भूमि जिसके खातेदारी अधिकार अपास्त हो 
चुके हैं मगर खातेदारों में फिर भी आपसी सहमति नहीं है एवं मौके पर गैर कृषि उपयोग किया जा चुका है, 
ऐसी भूमियों के संबंध में स्थानीय निकाय के संबंधित अधिकारी द्वारा समग्र तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए 
निर्णय लिया जायेगा | 


जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में -- 


नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 29.04.2020 के तहत खातेदारो द्वारा दिनांक 47.06.999 से 
लेकर वर्ष 2042 तक पंजीकृत / अपंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा बेचान कर भूखण्ड सुजित किये जाने व अन्य 
परिस्थतियों में पृथ्वीराज नगर हेतु निर्धारित दरों पर आवंटन का प्रावधान किया गया था। निजी खातेदारी 
की आवाप्तशुदा भूमि पर विकसित ऐसी योजनाओं में आंवटन करने हेतु पूर्व में ऐसे प्रकरणों में निजी 
खातेदारों द्वारा रिकॉर्ड एवं सदस्यता सूची जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत नही की हुयी है। ऐसे 
प्रकरणों में रिकॉर्ड की कट आफ डेट एवं योजना अनुमोदन हेतु आवासीय तथा सुविधा क्षेत्र का अनुपात भी 
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तय नही किया हुआ है | पृथ्वीराज नगर योजना में आगामी प्रशासन शहरो के संग अभियान--2024 में उक्त 
समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु पृथक से आदेश जारी किये जावेगें | 


आवासन मण्डल व निकायों की अवाप्तशुदा भूमि एवं निकायों की भूमियों पर बसी कॉलोनीयों के 


मास्टर प्लान /जोनल डवलपमेंट प्लान /स्वीकृत की गई योजनाओं के अनुरूप पटटे देने के 
संबंध में - 

राजस्थान आवासन मण्डल व निकायों की अवाप्तशुदा भूमियां जिन पर आवासीय कॉलोनियां / हॉस्टल 
आदि (संपूर्ण या आंशिक रूप से) सृजित / निर्मित हो चुके हैं, अवाप्ति का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता | 
ऐसे खसरा नम्बरों की भमियों का उनके मौके की स्थिति व मास्टर प्लान /जोनल डवलपमेंट प्लान को 
ध्यान में रखते हुये जनहित में पट्टे देने की कार्यवाही निम्न प्रकार की जा सकेगी :- 


जयपुर में आवासन मण्डल की ऐसी भूमियों को जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर जयपुर 
विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे दिये जायेगें। अन्य शहरों में जहां नगर विकास न्यास स्थित है, वहां पर 
संबंधित न्यास को भूमियां हस्तान्तरित कर न्यास द्वारा पट्टे दिये जायेगें। अन्य शहरों में संबंधित नगरीय 
निकाय को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भूमियां हस्तान्तरित की जाकर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा 
पटटे जारी किये जा सकेगें | 

प्रश्गगत अवाप्तशुदा भूमि के भुगतान किये गये मुआवजे की राशि मय देय ब्याज आवासन मण्डल को 
निकाय द्वारा पुनर्भरण किया जावेगा | 

पुनर्भरण के पश्चात्‌ भूमियां आवासन मण्डल द्वारा संबंधित निकाय को हस्तान्तरित की जावेगी | 

निकायों द्वारा आवंटन किये जाने वाले भूखण्डों की दर अधिसूचना दिनांक 30.4.2047 के अनुसार देय 
होगी । 

पट्टे केवल वही दिये जायेंगे जहां ऐसी कॉलोनियां सृजित (पूर्ण “आंशिक से) हो चुकी हो या 
भूखण्ड्धारियों का रिकॉर्ड व ले-आउट प्लान संबंधित निकाय के पास पूर्व से ही उपलब्ध हो या भूमि पर 
भूखण्डधारियों का भौतिक कब्जा दिनांक 34.42.2048 से पूर्व का होना प्रमाणित हो | 

यदि किसी अवाप्ताधीन कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बस चुकी है तथा ऐसी भूमि की अवाप्ति की 
कार्यवाही लैप्स हो चुकी है तथा उसके संबंध में कोई मुआवजा नही दिया गया है, तो भूखण्डों पर कृषि भूमि 
पर लागू सामान्य दरें लगायी जावेगी | 


(शा) रीको व अन्य राजकीय विभागों की भूमियों पर आवंटन /नियमन की कार्यवाही पृथक से संबंधित विभाग की 


राय के आधार पर की जावेगी | 


(श॥) 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण पर आवंटन स्थानीय स्तर पर किया जावेगा। 50 प्रतिशत से कम निर्माण होने 
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पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त आवंटन किया जावेगा | 


सीलिंग कानून / राजस्थान भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, 4963 व अन्य अधिनियमों 
के तहत्‌ अर्जित भूमि पर बसी बस्तियों के भूखण्डों के पटटे जारी करना -- 

राजस्थान भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम 4963, (राज परिवारो की भूमि), राजस्थान कृषि जोत 
अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 4973, नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 4976 
तथा बेरी /दवे आयोग से प्रभावित कई योजनाओं पर आबादी विकसित हो चुकी है या ऐसी भूमि के भूखण्डों 
का बेचान सीलिंग कानून लागू होने से पूर्व ही हो चुका था और जिस पर विभिन्‍न न्यायालयों में वाद 
विचाराधीन है। ज्यादातर ऐसे वाद राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला कलक्टरों के माध्यम से रेवेन्यू 
बोर्ड / उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय में दायर किये हुये है, तथा लम्बे समय से लम्बित है | 
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() 
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ऐसी भूमियों के संबंध में वर्ष 2000, वर्ष 2042 व वर्ष 20॥7 में मंत्रीमण्डल के द्वारा निर्णय लिया गया था, मगर 
आंवटित दर (आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 4500 /- रूपये प्रति वर्गगज, व्यावसायिक 
आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 5000 /- रूपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो, रखी गई | बाद में यह दरें 
अधिसूचना दिनांक 30.4.2047 अनुसार आवासीय हेतु 2000,//- प्रति वर्गगज एवं व्यवसायिक हेतु 
6500 /“- रूपये प्रति वर्गगज रखी गयी है, जो वर्तमान में आवासीय हेतु 236 /- व व्यवसायिक में 
7526 /- रूपये प्रति वर्गगज देय है |) 

अतः उपरोक्त स्थिति को देखते हुये निम्न प्रक्रिया अपनाई जावेगी:-- 

जिन भूमियों के विवाद न्यायालयों में विचाराधीन नही है या जिनके संबंध में निर्णय हो चुके है अथवा जिन 
भूमियों का बेचान सीलिंग लागू होने के पूर्व ही हो चुका है। उन सभी प्रकरणों से संबंधित भूमियों को 
राजकीय भूमि मानते हुये उनकी व्यवहारिक आवंटन दरें तय की गई है, जो निम्न प्रकार है- 

वर्तमान आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत या डीएलसी दर का १0 प्रतिशत जो भी कम हो, तथा 
व्यवसायिक होने की स्थिति में इसकी दुगुनी दरें | 

ऐसे प्रकरण जो आज भी न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए हैं, उनको 
न्यायालयों से वापस लेने के उपरांत कार्यवाही की जायेगी | 

नजूल सम्पत्तियों क॑ सम्बन्ध में - 

नजूल सम्पत्तियों का सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हीकरण / आवंटन -- 

शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से घनी आबादी क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधा के कार्यो यथा ग्रिड सब-स्टेशन 
स्थापित करने, पुलिस चौकी स्थापित करने, अस्पताल आदि के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाते है। अतः 
नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित नजूल सम्पत्तियाँ / विभागीय सम्पत्तियां जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं 
आ रही है, उन सम्पत्तियों को जिला कलक्टर द्वारा नगर निकायों को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जायेगा | 
यदि नगरीय निकाय द्वारा ऐसी किसी सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है, तो उससे अर्जित आय का 50 
प्रतिशत हिस्सा संबंधित विभाग को जमा करवाया जावेगा | 

नजूल सम्पत्तियों में किराये पर निवास करने के प्रकरणों के सम्बन्ध में- 

जयपुर एवं अन्य शहरों में स्थित कुछ नजूल सम्पत्तियों पर पुराने समय से अनेकों व्यक्ति / परिवार 
रियासतकाल से किराये पर निवास करते आ रहे है याकूछ सम्पतियां राज्य सरकार द्वारा शरणार्थीयों को 
किराये पर आवंटित की गई थी। इन सम्पत्तियों को सम्पदा निदेशालय द्वारा पूर्व में भी ऐसे किरायेदारों को 
आवंटन करने का निर्णय लिया गया था तथा इसके लिए एश्युं8ड080 ४2०० छाए 95505ब 9ए एप]0 
#फ्लांजा) शवा०६, 4977 के अन्तर्गत एक अपेक्स कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसकी पूर्व में 
समय-समय पर बैठकें भी होती रही है, किन्तु निस्तारण नही हो पाया और प्रकरण अभी भी लम्बित चल रहे 
हैं। कछ प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी लम्बित चल रहे हैं। नजूल निस्तारण नियम 
977 में ऐसी सम्पत्तियों को चार प्रकार के व्यक्तियों को विक्रय किये जाने का प्रावधान है- किरायेदार, 
सबटेनेन्ट, ट्रेसपासर और कब्जेधारी एवं शरणार्थी भी नजूल भूमि पर काबिज है, ऐसे प्रकरणों में मानवीय 
आधार को ध्यान में रखते हुये इन नजूल सम्पत्तियों को सम्बन्धित नगरीय निकाय को स्थानान्तरित किया 
जाकर उनमें निवासरत व्यक्तियों / परिवारों से ऐसी नजूल सम्पत्ति को भूमि निष्पादन नियम, 974 के 
अनुसार मंत्रीमण्डलीय उप समिति द्वारा निर्धारित की गई दरों पर किया जावेगा | 


फ्री-होल्ड पड़े / लीज मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु शेष लीज राशि जमा करने मे छूट -- 


विभागीय आदेश दिनांक 40.08.2020 के अनुसार 40 वर्ष की अग्रिम लीज एकमुश्त जमा कराने पर 
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फी-होल्ड का पटटा दिया जावेगा एवं जिन प्रकरणों मे पूर्व में 88 वर्ष की लीज राशि जमा कराकर 99 वर्षीय 
लीज मुक्ति प्रमाण पत्र लिया हुआ है उनमे 02 वर्ष की एकमुश्त लीज लेकर 99 वर्षीय पट॒टे को समर्पण 
कराकर फ्री-होल्ड का पट॒टा दिये जाने का प्रावधान है। जिन प्रकरणों में पिछले वर्षों की लीज बकाया है 
उनमे बकाया लीज राशि पर 60 प्रतिशत की छूट देते हुए बकाया लीज राशि 40 प्रतिशत जमा कराकर 
अग्रिम 40 वर्षो की लीज एकमुश्त जमा कराने पर फ्री-होल्ड का पट्टा दिया जा सकेगा। यह छूट अभियान 
अवधि में भी जार रहेगी | अग्रिम 8 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी 
किए जावें | 

विभागीय आदेश दिनांक 42.05.2024 के द्वारा दिनांक 34.07.2024 तक बकाया लीजराशि जमा कराने पर 
ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई थी | अतः उक्त छूट अभियान अवधि में भी प्रदान की जाती है| 
निकाय द्वारा लघु अवधि की लीज / किराये पर दी गईं व्यावसायिक सम्पतियों को फ्री-होल्ड 
पट्टे जारी करना-- 

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 499,/2048 दिनांक 05.0.2048 के निर्णय में किराया / लाईसेन्स ,/ यूज एण्ड 
ऑक्यूपेशन / किराये पर विभिन्‍न सम्पतियों को 99 वर्ष लीज पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया था, तथा इस 
संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 3.42.2048 रखी गयी थी। उक्त अवधि में नियमन नहीं कराने 
वाले लीज धारक /किरायेदारों से सम्पत्ति खाली कराने की कार्यवाही नगरीय निकायो द्वारा की जानी थी मगर 
अनेकों प्रकरण अभी भी लम्बित हैं, जिसके लिये निर्णय की समीक्षा कर विभिन्‍न दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई 
है-- 

छोटी व्यवसायिक सम्पतियों बाबत्‌ (750 वर्गमीटर तक)-- 

25 जनवरी 4950 तक किराये / लघु अवधि पर दिये गये मामलों में--एकमुश्त राशि वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित 
दर की 45 प्रतिशत | 

26 जनवरी, 4950 से 34.42.4983 तक के मामलों में-- वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 20 प्रतिशत | 

दि: 04.04.4984 से 34.42.990 तक के मामलों में-वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 30 प्रतिशत | 

बड़ी व्यवसायिक सम्पतियों बाबत (750 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के) 

पेट्रोल पम्प, सिनेमा, होटल, गौदाम, औद्योगिक एवं संस्थागत प्रयोजन के लिए लीज पर दी गई भूमि | 

अन्य प्रकार के व्यवसायिक प्रकरण- 

उपरोक्त प्रकार की निर्मित सम्पतियों का निर्णय केस टू केस आधार पर राज्य सरकार के स्तर से किया जावेगा 
तथा इनके संबंध में सम्पत्ति की मौके पर उपयोग की विद्यमान मौका स्थिति (खाली /आंशिक / चालू हालत 
में /“ बन्द हालत में आदि) अनुसार निर्णय किये जाएंगें | 

मूल्यांकन हेतु ध्यान रखे जाने योग्य बिन्दु :- 

वर्तमान आरक्षित दर के बराबर राशि (यदि आरक्षित दर उपलब्ध नहीं हो तो डीएलसी दर), 

सम्पत्ति के आंशिक हिस्से का नगरीय निकाय द्वारा पुन: कब्जा लेने की संभावना | 

सम्पत्ति को शहर के विकास के लिए किसी आवश्यक उपयोग में लेने की संभावना जैसे सड़क की चौड़ाई बढाना, 
या स्लिप लेन, पाकिंग, फूटपाथ, सामुदायिक उपयोग आदि | 

यदि भूमि सम्पूर्ण रूप या अधिकांश रूप से रिक्त है तो निर्मित भाग को छोड़कर खाली भूमि का नगरीय निकाय 
द्वारा कब्जा प्राप्त किया जाना चाहिए। केवल निर्मित भाग के संबंध में ही देय राशि का आंकलन कर राशि प्राप्त की 
जावे | 


यदि सम्पत्ति की राशि 5 करोड़ रूपये या इससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अनुमोदन के पश्चात्‌ 25 प्रतिशत की 
राशि 90 दिन में जमा करवायी जावेगी | शेष 75 प्रतिशत राशि को चार वर्ष में छमाही 8 किश्तों के पोस्ट डेटेड चैक 


के जरिये जमा करवाई जाएगी। चैक अनादर होने पर विलम्ब अवधि का 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय 
होगा। प्रथम किश्त जमा होने के उपरान्त किरायेदार को सम्पत्ति के उपयोग हेतु प्रोविजनल आदेश जारी किया 
जावे। 


सामान्य बिन्दु :-- 


(3). 


(9). 


(8). 


(₹). 


(५). 


(शा). 


(५॥). 


44.4 की सम्पत्तियों का निस्तारण स्थानीय स्तर की एम्पावर्ड कमेटी तय करेगी तथा 44.2 की सम्पत्तियों का 
निस्तारण राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से किया जावेगा, जिसका गठन अलग से विभाग द्वारा किया जावेगा | 
उपरोक्त एकमुश्त राशि के अतिरिक्‍त वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि की दर से वार्षिक लीज 
निर्धारित करते हुये 40 वर्षीय एकमुश्त लीज राशि जमा करवायी जाकर सम्पति का फ्री होल्ड पट्टा जारी किया 
जावेगा | 

यदि मूल किरायेदार द्वारा सम्पत्ति सबलेट कर दी गईं है तो एकमुश्त ली जाने वाली उपरोक्त राशि का 40 प्रतिशत 
प्रीमियम अतिरिक्त रूप से वसूल किया जावेगा | 

भूतल पर निर्मित दुकानों की छत क॑ उपयोग बाबत यदि नगरीय निकाय की कोई योजना नही हैं, तो छत का 
अधिकार (१०र्ण शंह्ठ॥) देने के सम्बन्ध में नगरीय निकाय गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर सकेगी | ऐसी स्थिति 
में छत का अधिकार देने पर एकमुश्त ली जाने वाली उपरोक्त आवंटन राशि का 50 प्रतिशत प्रीमियम अतिरिक्त 
रूप से वसूल किया जावेगा | छत पर निर्माण प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार ही अनुज्ञेय होगा, 
लेकिन केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित /संरक्षित पुरातत्व महत्व के स्थलों,/क्षेत्रों तथा तदनुसार 
प्रतिबन्धित क्षेत्रों, शहर की परम्परागत चारदीवारी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों /“ भवनों पर छत का अधिकार नही दिया 
जावेगा | 

सभी प्रकार का बकाया किराया व अन्य देनदारियां एकमुश्त जमा करवाने के पश्चात्‌ ही नियमन की कार्यवाही की 
जा सकेगी | बकाया राशि पर साधारण ब्याज 9 प्रतिशत देय होगा, एकमुश्त बकाया राशि जमा कराने पर देय 
ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत छूट देय होगी | 

यदि कोई सम्पत्ति किसी न्यायिक विवाद के कारण सम्पति धारक के उपयोग में नही आयी है, तो उस अवधि का 
ब्याज या शास्ति नही ली जावेगी | 

सम्पति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो पहले ऐसे प्रकरणों में न्यायिक वाद 
प्रत्याहारित होने के बाद न्यायालय के निर्णय के अनुरूप निस्तारण किया जायेगा | 


(४४). जितनी भूमि /स्थल किरायेदार / लाइसेन्सी के कब्जे में जिस प्रयोजन के लिए दी गई थी, वर्तमान में केवल उतने 


(५). 
(5). 


(5), 


(हो), 


ही क्षेत्रफल का नियमन किया जा सकेगा। अतिरिक्त भूमि को नगरीय निकाय अपने कब्जे में लेगा। यदि भूमि 
सम्बन्धित जिस उपयोग के लिए आवंटित की गई थी और उससे भिन्‍न उपयोग हो रहा है तो मास्टर प्लान के 
अनुरूप होने पर नियमन किया जा सकेगा और यदि मास्टर प्लान के अनुरूप उपयोग नही हो रहा है तो ऐसे 
मामलो में व्यापक जनहित मानते हुऐ वर्तमान उपयोग के लिए प्रक्रिया अपनाकर नियमन किया जा सकेगा | 
निर्धारित सड़क मागधिकार में आने वाले क्षेत्र का नियमन नही किया जावेगा | 

जिन मामलों में लीजधारक / किरायेदार की मुत्यु हो गई हो तो उसके वैध उत्तराधिकारियों से उपरोक्त एकमुश्त 
नियमन राशि के अतिरिक्त वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 05 प्रतिशत राशि नाम हस्तान्तरण के रूप में वसूल 
की जाकर नियमन उत्तराधिकारी के नाम कर दिया जावेगा | 

उक्त आदेश आगामी दिनांक 34.2.2022 तक प्रभावशील रहेंगे। उक्त अवधि में आवंटन नही कराने वाले लीज 
धारक /किरायेदारों से सम्पति खाली करवाकर उसको नीलाम करने की कार्यवाही नगरीय निकायों द्वारा की 
जावेगी | 


राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर जारी किये जाने वाले आदेशो की पालना सम्पतिधारक द्वारा किया जाना 
अनिवार्य होगा | 


45. 


(0) 


(॥) 


(9) 


(५) 


48. 


44#. 


48. 


स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये प्रीमियम / लीज राशि / अन्य प्रभार विलम्ब से जमा करवाने 
पर मांग पत्र में लगायी गई ब्याज दरों के संबंध में -- 

वर्तमान के कृषि भूमि के नियमों में विलम्ब से प्रीमियम व अन्य राशि को जमा कराये जाने पर 45 प्रतिशत की 
दर से ब्याज राशि वसूल किये जाने का प्रावधान है| वर्तमान परिदृश्य में इसे कम किया जाना व्यावहारिक 
होगा। अतः: इस दर को संबंधित नियमों में विभाग द्वारा 9 प्रतिशत किया गया है। (अधिसचना दिनांक १7. 
09.2024) 

पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में जिन भूखण्ड्धारियों ने पटूटे प्राप्त नही किये है, उनके द्वारा 45 सितम्बर, 202 से 
अभियान अवधि तक आवेदन करने पर तथा वर्तमान दरों पर आवंटन करने पर प्रिमियम / लीज राशि / अन्य प्रभार 
पर ब्याज नहीं लिया जावेगा। जिन प्रकरणों में पूर्व में डिमाण्ड नोट जारी किया जा चुका है, परन्तु मांगपत्र के 
अनुसार राशि जमा नही की गई है। उनमें आवेदन करने पर बिना ब्याज के केवल मूल राशि का वर्तमान दर पर 
संशोधित डिमाण्ड नोट जारी कर राशि जमा होने पर पटटे दिये जावें। (आदेश दिनांक 20.09.2024) 

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण के पृथ्वीराज नगर (पीआरएन) में भी 45 सितम्बर, 2024 से अभियान 
अवधि तक आवेदन करने पर आवंटन / नियमन राशि /लीज राशि / अन्य प्रभार पर ब्याज नही लिया जावेगा । 
जिन प्रकरणों में पूर्व में डिमाण्ड नोट जारी किया जा चुका है, परन्तु मांगपत्र के अनुसार राशि जमा नही की गई है| 
उनमें आवेदन करने पर बिना ब्याज के केवल मूल राशि का वर्तमान दर पर संशोधित डिमाण्ड नोट जारी कर राशि 
जमा होने पर पटटे दिये जावें। (आदेश दिनांक 0.09.2024) 

उपरोक्त अनुसार छूट का लाभ तभी देय होगा, जबकि मूल राशि आवेदक द्वारा अभियान अवधि में ही जमा करायी 
जाती है| 

शहर के मध्य से गजरने वाले डी-नोटिफाईड राष्ट्रीय / राज्य उच्च मार्ग (एनएच / एसएच) बाइंपास 
निर्मित होने के पश्चात्‌ ऐसे उच्च मार्गों का मार्गाधिकार निर्धारण - 

इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जावेगें | 

मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान / सेक्टर प्लान की सड़को का डी-मार्केशन -- 

निकायों द्वारा मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान / सेक्टर प्लान की सड़को का चिन्हिकरण कर उनका मौके 
पर डिमार्केशन किया जाकर यथासंभव #कञएफ़ण कराया जावें, जिससे आमजन को मास्टर /जोनल /»सेक्टर 
प्लान की सड़को की जानकारी पता लग सके, तथा सड़को पर अवैध निर्माण से बचा जा सके | इसके लिए प्रत्येक 
नगरीय निकाय द्वारा अलग से टीमें बनायी जावेगी | 


नगरीय क्षेत्रों में अधिसूचित कच्ची बस्तियों के आवंटन के संबंध में -- 


0) पूर्व के अभियान 2042 के दोरान कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेधारी / गैर सर्वेधारी को पट्टा देने 


की कट आफ डेट 45.08.2009 रखी गई थी, उसे यथावत रखा जावेगा | 


(४) कच्ची बस्ती के लिए पूर्व में जारी किये गये पट्टो को अहस्तान्तरणीय रखा गया है, जिन्हे पट्टा जारी 


होने की तिथि से 40 वर्ष पश्चात्‌ हस्तान्तरणीय किया जा सकेगा | 


(४) कच्ची बस्ती के आवंटन की दरें पूर्व की भांति यथावत रखी गई है। 
(५) जो कच्ची बस्तियां विकसित हो चुकी है, उन्हें डि--नोटीफाई किया जावेगा, जिसकी शक्तियां स्थानीय 


निकाय की एम्पावर्ड कमेटी को प्रदान की जाती है| 


(7) कच्ची बस्ती के भू-खण्डों की दरें पूर्व के अनुसार ही रखी गई है। 440 वर्गगज आवासीय जिसमें 45 


वर्गगज व्यवसायिक हो सकता है, जो निम्न प्रकार है:-- 


क्षेत्रफल दर नगर निगम क्षेत्र दर नगर परिषद क्षेत्र | दर नगर पालिका क्षेत्र 


4 से 50 व.ग. 20 रू. प्रति व.ग. 45 रू प्रति व.ग. 40 रू. प्रति व.ग. 
54 से 440 व.ग 40 रू. प्रति व.ग. 30 रू. प्रति व.ग. 20 रू. प्रति व.ग. 


49. सिवायचक भूमि निकायों को हस्तान्तरण / आवंटन - 


0) भू-राजस्व अधिनियम की धारा-92 के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा राजकीय भूमि के विकास लिए आबादी 
और अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिये भूमि अलग रखे जाने (8७-४००४४ करने) का प्रावधान है। 
धारा-402-ए के अंतर्गत धारा-92 के तहत सेट अपार्ट की गयी भूमि को स्थानीय निकाय को आवंटन किये 
जाने एवं भूमि का निस्तारण राज्य सरकार के समय-समय पर दिये गये आदेशों / निर्देशों व शर्तों के 
अनुसार किये जाने का प्रावधान है | 

(४) जिन निकायों को जिला कलक्टरों द्वारा अभी तक निकायों के मास्टर प्लान क्षेत्र की सिवायचक भूमि का 
आवंटन /» हस्तान्तरण नही किया गया है, उनके लिए जिला कलकटरों द्वारा हस्तान्तरित की जानी है। 
(अधिसूचना दिनांक 23.09.2024 के अनुसार नगर सुधार अधिनियम की धारा 43, नगरपालिका 
अधिकानियम की धारा 68-ए जोडी गई है। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 54 व जोधपुर एवं 
अजमेर विकास प्राधिकरण की धारा 48 में मास्टर प्लान क्षेत्र में सम्मिलित भूमि निकाय में निहित होने का 
प्रावधान है) 

(7) मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमि नगरीय विकास हेतु जिला कलक्टर (राजस्व विभाग) 
द्वारा नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जाने पर नगरीय भूमि हो जाती है। जिसका उपयोग संबंधित 
नगरीय निकाय द्वारा मास्टर प्लान एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के 
अनुसार शहर के योजनाबद्ध विकास हेतु किया जाता है। 

0४) नगरीय निकाय में निहित होने के पश्चात्‌ उक्त भूमि की पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कोई भी किस्म 
अप्रासंगिक है | अतः राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी की जावें | 


20. भवन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया में सरलीकरण व एकीकृत भवन विनियम--2020 बनाये 
जाकर लागू किये जाने बाबत्‌ :- 


भवन निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में नागरिकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, 
इसके समाधान की दृष्टि से विभाग द्वारा एकीकृत भवन विनियम-2020 बनाया जाकर सभी नगरीय 
निकायों में लागू किये हैं, जिसमें निर्माण प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। अब इसके तहत्‌ 500 
वर्गमीटर के भूखण्डों पर निर्माण की औपचारिक आदेश की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है। साईट 
प्लान के अनुसार भवन निर्माण का ब्यौरा देकर तथा निर्धारित राशि जमा करवाकर भूखण्डधारी निर्माण चालू 
कर सकता है | 500 वर्गमगीटर से 2500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के लिए पंजीकृत वास्तुविद्‌ को अधिकृत 
किया गया है| (इस संबंध में विस्तृत आदेश दिनांक 02.09.2024 को जारी किये गये है |) 
24. भूखण्डों के पुनर्गठन / उपविभाजन की शक्तियां- 

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप-विभाजन, पुनर्गठन एवं विकास) नियम, 4975 के अंतर्गत 4500 
वर्गगज भूखण्ड क्षेत्रफल तक के ही अधिकार स्थानीय निकाय स्तर पर प्रदत्त है। गत अभियान में भी इस 
सीमा को 3000 वर्गगज तक के भूखण्डों के उप विभाजन / पुर्नगठन के अधिकार स्थानीय स्तर पर दिये गये 
थे, उसी के अनुरूप इस अभियान अवधि मे भी 3000 वर्गमीटर तक के पुनर्गठन,/उप विभाजन के अधिकार 
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स्थानीय स्तर पर दिये गये। (आदेश दिनांक 34.08.2024 एवं 04.09.2024) 

यदि किसी निकाय द्वारा भवन मानचित्र समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो अभियान अवधि मे 
नगरीय निकायों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आवेदित प्रकरणों का निष्पादन 30 दिवस में सुनिश्चित किया 
जायेगा। 3000 वर्गगज से अधिक के पुनर्गठन ,/उपविभाजन के प्रकरणों का निरस्तारण राज्य सरकार की 
पुर्वानुमति से किया जावेगा | 

मास्टर प्लान /जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुरूप आबादी भूमि की प्रक्रिया अपनाकर 
भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध मे -- 


भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2040 में आवश्यक संशोधन कर अधिसूचना क्रमांक प.4(8)नविवि / 2020 
दिनांक 24.02.2024 जारी की जाकर नगरीय निकाय के स्तर पर निकाय स्तरीय समितियां गठित कर 
उनको भू-उपयोग परिवर्तन की शक्तियां प्रदान की गई है। मास्टर प्लान /जोनल प्लान के अनुसार 
अनुज्ञेय उपयोग हेतु ही निकाय स्तर की समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किया जावेगा। स्थानीय स्तर 
पर व्यापक जनहित में मास्टर प्लान में यदि भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो निर्धारित 
प्रक्रिया अपनाकर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी | 
भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एक वर्ष में 4 किश्तों में जमा कराये जाने का प्रावधान एवं भू-उपयोग परिवर्तन 
शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने हेतु नियमों में संशोधन किया गया है । 
(अधिसचना दिनांक 40.09.2024) 
पट्टी (खाचा भूमि) आवंटन की शक्ति 

नगरीय भूमि का निष्पादन नियम, 4974 के तहत किसी भी भूखण्ड से लगती हुई भू-पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) 
जिसका अधिकतम क्षेत्रफल 400 वर्गगज हो का आवंटन आरक्षित दर की दोगुनी दर से किये जाने का 
प्रावधान है। अधिक क्षेत्रफल के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाते है। उक्त प्रावधानों में निम्नानुसार 
शिथिलता प्रदान की जाती है-(आदेश दिनांक 04.09.2024) 


अभियान अवधि में 450 वर्गगज तक का अधिकार समस्त नगर परिषद /पालिका को तथा 200 वर्गगज 
क्षेत्रल तक का अधिकार सभी नगर निगमों /» प्राधिकरणों /नगर विकास न्यासों को दिया गया है | 


अभियान अवधि में खांचा भूमि का आवंटन आरक्षित दर पर किया जावेगा | 

इससे अधिक सीमा के प्रकरणों को राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर स्वीकृत किया जावेगा | 
भू-पट्टी आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खांचा भूमि को किसी प्रकार से स्वतंत्र 
भूखण्ड के रूप में सुजित किया जाना संभव नहीं हो एवं भू-पट्‌टी सडक व अन्य भूखण्ड का भाग नहीं हो | 
भूखण्डों के बढे हुए क्षेत्रफल का आवंटन-- 

निकाय की योजनाओं में कतिपय मामलों में आवंटित /नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों का 
वास्तविक क्षेत्रफल भूखण्ड के आवंटित क्षेत्रफल से मौके पर अधिक होता है। इसका मुख्य कारण योजना 
बनाते समय किये गये सर्वे तथा डिमाकेशन में भिन्‍नता होना है। ऐसे बढे हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर पर 
आवंटन किया जाता है तथा निलामी के भूखण्डों में निलामी की दर पर आवंटन किया जाता है | 

अब ऐसे बढे हुये भूखण्डों के क्षेत्रफल का आवंटन अभियान अवधि में निम्न दरों पर किया जावेगा:-(आदेश 
दिनांक 04.09.2024) 

निकाय योजनाओं में आरक्षित दर के 400 प्रतिशत, 

निजी खातेदारी योजनाओं में आरक्षित दर के 50 प्रतिशत 


गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में आरक्षित दर के 25 प्रतिशत | (आदेश दिनांक 20.09.2024) 
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पूर्व में जारी पटटे / अभियान मे जारी होने वाले पट्टों पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क :-- 

जिन प्रकरणों में मू-राजस्व अधिनियम, 4956 की धारा 90-बी ,/ 90--ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर 
भूखण्डों के जारी पट्टे एवं निकाय की अन्य योजनाओं के अंतर्गत दिये गये पटटे / लीज डीड मय स्टाम्प 
शुल्क जारी किये जा चुके है किन्तु किसी कारणवश इन पट्टा विलेखों का संबंधित उप पंजीयक से पंजीयन 
नहीं करवाया गया है ऐसे पट्टों के नवीनीकरण (पुनर्वेध) की कार्यवाही कर अभियान के दौरान पंजीयन 
करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में नगरीय निकाय द्वारा पूर्व में जारी पट्टा-विलेख को दिनांक 
34.03.2022 तक पुनः निष्पादित कर पुनर्वेध (रिवेलिडेटेड) किया जाकर पंजीयन करवाया जा सकेगा | मूल 
पट॒टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क का 420 प्रतिशत पर पंजीयन किया जा सकेगा। (वित्त विभाग की 
अधिसूचना दिनांक 24.02.2024) 

गाडिया लुहारों, राजस्थान राज्य विमुक्त, घूमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु जातियों को 50 वर्गगज भूमि का 
नि:शुल्क आवंटन- 

गाडिया लुहारों, राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास 
हेतु इन जातियों के प्रत्येक परिवार को 50 वर्गगज तक नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन नगरीय निकायों के द्वारा 
किया जायेगा | 

ई0डब्ल्यूएएस0, एल0आई0०जी0, एमआईजी--ए, एमआईजी--बी व एच.आई.जी. के संबंध में छट-- 
आवासों ,/ भूखण्डों की बकाया राशि / किश्तों पर ब्याज व पैनल्टी में छूट-- 


नगरीय निकायों व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर / अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों 
को राहत देने के उद्देश्य से भूखण्ड / आवास आवंटित किये गये थे किन्तु कतिपय मामलों में आवंटियों द्वारा 
निर्धारित समय पर किश्ते जमा नहीं करायी गयी थी । तथा उन पर ब्याज पैनल्टी का काफी भार बढ़ चुका 
है, जिसके कारण वे लोग किश्ते जमा नही करवा पा रहे है। अतः विभागीय आदेश दिनांक 42.05.2024 से 
ई0 डब्ल्यू)? एस0,/ एल0 आई0जी0 ,/“ एम0आई0जी0-ए के आवंटित आवासों की बकाया राशि व किश्तें 34. 
07.2024 तक एकमुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी गई थी |इस छूट को 
अभियान अवधि तक बढ़ाया गया है | 

इसी प्रकार हाउसिंग बोर्ड द्वारा एम0आई0जी0- बी. व एच.आई.जी. के लिए 50 प्रतिशत ब्याज की छूट 
प्रदान की गई है। उक्त छूट को भी अभियान अवधि में बढ़ाते हुए शत प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया 
है| (आदेश दिनांक 20.09.2024) 

एएछ४/ ॥0 के आवासों का आवंटन / कब्जा देना एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना-- 

निकायों द्वारा राजीव आवास योजना, आईएचएसडीपी, बीएसयूपी योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 
मुख्यमंत्री जन आवास योजना आदि में छ5५४//॥०के आवास बनाये गये है, लेकिन उनमें कई जगह आवंटन 
नही होने, आवंटियो को कब्जा नही देने, इन मकानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नही होने आदि के कारण 
बने हुये मकान जर्जर अवस्था में हो रहे है। अतः ऐसे आवासों को अभियान अवधि में संबंधित नगरीय 
निकायों द्वारा मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर आवंटन व कब्जा दिया जावेगा | इसके अतिरिक्त यदि निर्मित 
मकान अभी त्तक भी आवंटित नहीं किये गये है, तो उनका आवंटन राज्य की एछाश। प्०प्रशंगए ?0॥0एके 
तहत्‌ किया जावेगा, जिसमें श्रमिकों को प्राथमिकता दी जावेगी। ई.डब्ल्यूएस. श्रेणी हेतु 300,/- रूपये 
प्रतिमाह व एल.आई.जी श्रेणी हेतु 500,/- रूपये प्रतिमाह 40 वर्ष हेतु मासिक किराये पर आवास दिये 
जायेगें। 40 वर्ष पश्चात्‌ जिनको आवास किराये पर दिये गये हैं, तथा वह सतत्‌ रूप से आवास कर रहे है, 
तो उन्ही को उन आवासों कास्थायी रूप से आवंटन कर पट्टा जारी किया जायेगा | 


68) ई.डब्ल्य एस /एल.आई.जी / 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों / आवासों का आवंटन बहाल करने 
बाबत्‌- 
नगरीय निकाय के द्वारा आवंटित या नीलामी में बेचे गये भूखण्डों / आवासों की बकाया राशि समय पर जमा 
नहीं कराने से आवंटन /नीलामी निरस्त मानी जाती है। जिनकी अवधि व्यतीत होने पर उनका 
आवंटन / नीलामी बहाल करने की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त होते है। ऐसे मामलों में 
गरीब वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से ई.डब्ल्यू एस, एल.आई.जी 60 वर्गमीटर से कम 
क्षेत्रफल के भखण्डों / आवासों को बहाल करने की राज्य सरकार की शक्तियां निकाय स्तर अभियान अवधि 
में रहेगी | 

27. अभियान के दौरान पट्टा नहीं लेने पर छूट का लाभ नहीं देने बाबत्‌ -- 
अभियान अवधि के दौरान आवेदन नही करने एवं शुल्क जमा नहीं कराने के कारण ऐसे समस्त 
भूखण्डधारियों को अभियान अवधि के पश्चात्‌ अभियान में प्रदत्त लाभ देय नही होंगे | 

28. निकायों में शक्तियों के प्रत्यायोजन बाबत्‌ - 


“शहर-2024“के दौरान विभिन्‍न प्रकरणो के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगर पालिका 
अधिनियम 2009 की धारा 49 की उप धारा (6) सहपठित धारा 337 की उपधारा () एवं (2) के खण्ड (ए) के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर 
पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69--ए, 74, 73, 48, 424, 74, 483, 89, 474, 494 (94 की उपधारा 
7) के खण्ड (2) एवं उपधारा (2) को छोडकर) 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 
287, 288, 299 एवं 306 के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की जाती 
है। इसी प्रकार प्राधिकरणों व न्यासों की शक्तियों को भी एम्पावर्ड कमेटियों को प्रत्यायोजित करने का 
निर्णय लिया गया है| 


अभियान के दौरान कार्य निष्पादन हेतु नगरीय निकायों, न्यासों व प्राधिकरणों में एम्पावर्ड कमेटी का गठन 


निम्नानुसार किया जाता है :-- 
(क) नगर निगम / परिषद एवं पालिकाओं हेतु - 
() निकाय के मेयर / सभापति /» अध्यक्ष --. अध्यक्ष 
(४) निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक -. सदस्य 
(४)... निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता -. सदस्य 
(ए) मुख्य नगर पालिका अधिकारी -. सदस्य सचिव 
(ख) नगर सुधार न्यास हेतु - 
() न्यास अध्यक्ष - . अध्यक्ष 
(न्यास अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव, न्यास) 
(४) न्यास सचिव -. सदस्य 
(समिति की अध्यक्षता न्यास अध्यक्ष 
द्वारा किये जाने की स्थिति में) 
(४) न्यास में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक - . सदस्य 


(0०. न्यास में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता -. सदस्य 


(श) न्यास में कार्यरत तहसीलदार -.. सदस्य 


(शं) न्यास के उप सचिव / विशेषाधिकार -. सदस्य सचिव 
(ग) जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण हेतु - 

() प्राधिकरण के आयक्त - . अध्यक्ष 

(४) प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक -. सदस्य 

(४) प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता -. सदस्य 

(९) प्राधिकरण जोन से संबंधित अति. ,/ उप आयुक्‍त -. सदस्य 

(५) प्राधिकरण के सचिव - . सदस्य सचिव 


नोट: शा 

6) उपरोक्त एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा आवश्यकता अनुरूप विधि अधिकारी / लेखाधिकारी को विशेष आमन्त्रित 
सदस्य के रूप में आमन्त्रित किया जा सकेगा | 

(४) जिन नगरीय निकायों में नगर नियोजन अधिकारी पदस्थापित नही है, तो संबंधित जिला नगर नियोजक, 
नगर नियोजन विभाग अथवा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा अधिकृत नगर नियोजक को सदस्य के 
रूप में आमन्त्रित किया जा सकेगा | 


(0) उपरोक्त एम्पावर्ड कमेटी में न्यूनतम 3 सदस्यों का कोरम होगा, तथा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय 
लिये जावेगें | अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित नही हो पाने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 
बैठक की अध्यक्षता की जाएगी | कमेटी के सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि कमेटी की बैठक के दिन ही 
बैठक कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर प्रति निकाय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा | 


0९) समस्त निकायों द्वारा अभियान अवधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह में कम से कम पांच बैठक आवश्यक रूप से 
आयोजित की जावेंगी, जिसमें अन्य ऐजेण्डा के साथ-साथ अभियान की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा का 
स्थायी एजेण्डा भी रखा जावेगा | 

() प्राधिकरण /नगर निगमों की जोन स्तरीय समितियों को भी अधिकार / शक्तियों का प्रत्यायोजन किया 
जाएगा | 

(शं) यह सुनिश्चित किया जावें कि आवेदक द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराने के 24 घण्टे के भीतर निर्धारित 
नवीन प्रारूप में पट्टा तैयार कर प्राधिकृत अधिकारी /मुख्य नगर पालिका अधिकारी /निकाय 
अध्यक्ष / सभापति / महापौर / उपायुक्त के हस्ताक्षर से जारी कर दिया जावें। प्रतिदिन जारी किये जाने 
वाले पट्टों की प्रगति की सूचना निकाय के अध्यक्ष को एवं ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी | 

29. भूमि अवाप्ति क प्रकरणों का निस्तारण-- 
विभागीय परिपत्र दिनांक 24.09.2020 व 04.4.2020 के द्वारा भूमि अवाप्ति के लम्बित प्रकरणों, जिनमें 
खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गई है अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है ऐसे 
खातेदारों को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30. 
09.202 निर्धारित की गई है। अभियान अवधि में जहां पर योजना की कियान्विति नही हुई है, उनमें इस 
तिथि को 30.09.2022 तक वृद्धि की जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत विकल्पों का परीक्षण किया जाकर स्थानीय 
स्तर की सक्षमता के अनुरूप निस्तारण होने वाले प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निष्पादित किया जावेगा | 
राज्य सरकार के स्तर पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में विभागीय आदेश दिनांक 30.06.2024 को जारी की गई 


30. 


3. 


32. 


(४) 


69) 


(५) 


चैकलिस्ट मे आदेश दिनांक 30.07.2024 के अनुसार प्रेषित किया जावेगा एवं तद्नुसार राज्य सरकार से 
स्वीकृति प्राप्त कर निस्तारण किया जावेगा | 


ग्राम पंचायतों को सिवायचक भूमि आवंटन के संबंध में :-- 


न्यास / प्राधिकरण व नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान दर्शाये गये परिधिय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों 
को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में वर्तमान आबादी क्षेत्र, जैसा कि राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है, कि 
500 मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अन्य ग्रामों में आबादी क्षेत्र, जैसा की राजस्व नक्शे में दर्शाया 
हुआ है, से 200 मीटर तक की सीमा में सार्वजनिक सुविधाओं यथा राजकीय विधालय, राजकीय 
चिकित्सालय, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र, पानी की टंकी, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, आबादी विस्तार आदि के लिए सिवायचक भूमि आवंटित् 
किये जाने को प्राथमिकता दी जावेगी | इन ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि / हस्तान्तरित सिवायचक भूमियों 
पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 4996 के अंतर्गत पट॒टे दिये जाने की अधिकारिता अभियान अवधि में 
ग्राम पंचायतों की रहेगी | 

उक्त प्रयोजनार्थ पंचायतों को जयपुर रीजन में जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर रीजन में जोधपुर विकास 
प्राधिकरण द्वारा तथा अजमेर रीजन में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा एवं अन्य क्षेत्रों में जिला कलक्टर 
द्वारा पंचायतों को भूमि उपलब्ध करायी जावेगी | 

निर्माण अवधि विस्तार में पुन््रंहण शुल्क में छूट बाबत्‌ -- 

नीलामी ,// लॉटरी से विकय कर लीज डीड ,/पट्टे जारी किये गये भूखण्डों एवं कृषि भूमि पर भूखण्डों के 
दिये गये पट्टो में निर्माण बाबत्‌ भूमि निष्पादन नियम, 4974 व कृषि से अकृषि प्रयोजन हेतु नियम 2042 में 
संशोधन कर निर्माण अवधि व पुर्नग्रहण शुल्क में रियायत दी गई है, जिससे भविष्य में आमजन को राहत 
मिलेगी | (अधिसचना 47.09.2024 व आदेश दिनांक 04.09.2024) 


अभियान अवधि में प्रकरणों का ऑफलाइन / ऑनलाइन निष्पादन- 


अभियान अवधि में आमजन को नगरीय निकाय में आने--जाने की आवश्यकता कम से कम हो तथा उनके 
कार्य त्वरित रूप से आनलाइन सेवा द्वारा पारदर्शिता से निष्पादित हो सके, इस हेतु सूचना प्रोद्योगिकी 
विभाग के समन्वय से नगरीय निकायो की सेवाओ हेतु आनलाईन एकीकृत पोर्टल बनाया गया है, जिसके 
माध्यम से विभिन्‍न प्रकार के आवेदन पत्रों तथा पटटा जारी करने की कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी | 


उक्त सेवाओं के मॉनिटरिग हेतु राज्य स्तर पर एक विशेष डेशबोर्ड तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से 
विभिन्‍न स्तर यथा संभाग /जिला /निकाय स्तर की अभियान की प्रगति की लाइव मॉनिटरिग की जा 
सकेगी | 

सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के माध्यम से अभियान में आमजन की समस्याओं के निवारण हेतु एक राज्य 
स्तरीय हैल्प डेस्क स्थापित किया जा रहा है| 

आमजन के आवेदन पत्र आनलाईन प्राप्त करने तथा आवेदन पत्रों के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान 
करने के लिए सभी शहरों हेतु नगर मित्र पंजीकृत किये गये है। इनकी सेवाएं वैकल्पिक रूप से उपलब्ध 
रहेंगी 


उक्त वर्णित सेवाओं में आनलाईन / ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किये जाकर आनलाईन राशि जमा करायी 
जाकर प्रकरणों का निस्तारण आनलाईन / ऑफलाइन किया जावेगा। यदि ऑनलाईन व्यवस्था में कोई 
कठिनाई आती है अथवा आवेदक स्वयं ऑफलाईन व्यवस्था चाहे तो ऑफलाईन व्यवस्था भी उपलब्ध 
रहेगी | 


3०3. 


() 


() 


(0) 


(४) 


(४) 


रथ. 


3. 
() 


समस्त नगरीय निकायों से सम्बन्धित शिविरों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुरि 


त्त एवं 
अभियान का संचालन -- 

अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में विभागों द्वारा प्रतिदिन सम्पादित किये गये कार्यो की सूचनाएं 
संकलित करने, अभियान के दौरान विभिन्‍न कार्यों के निस्तारण में निकायों को आ रही समस्याओं का 
निदान करने एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष नगर नियोजन भवन में स्थापित 
किया जायेगा। नियंत्रण कक्ष में प्रभारी अधिकारी एवं उनके सहयोग के लिए समुचित कार्मिकों की नियुक्ति 
की जायेगी | 

जिलों में “प्रशासन शहरों के संग” अभियान को जिला कलक्टर द्वारा समन्वय ("ञकऋआब्रा०) किया जायेगा । 
जिला कलक्टर एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर /उपखण्ड अधिकारी ,/ सहायक 
कलक्टर आदि द्वारा शिविरों के सफल संचालन हेतु विभिन्‍न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य सुनिश्चित 
किया जायेगा। जिला कलक्टर अभियान आरम्म होने से पूर्व ही स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उप 
निदेशकों एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित 
कर शिविरों का कार्यक्रम निर्धारित करायेगे | 


अभियान अवधि में स्थानीय निकाय में यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो कलक्टर द्वारा जिले में कार्यरत्‌ 
किसी अन्य अधिकारी को तत्काल उसका अतिरिक्त कार्यभार सौपा जाकर कार्य को नियमित रूप से चालू 
रखा जावेगा | 

सम्भागीय आयुक्तों द्वारा अभियान के दौरान आयोजित किये जाने वाले शिविरों का नियमित निरीक्षण किया 
जायेगा एवं उचित मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान कर सम्पादित किये जाने वाले कार्यो की क्रियान्विति 
सुनिश्चित की जायेगी | 

कैम्पों में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कैम्प अवधि में ना होने पर रिपीट कैम्प आयोजित किये जावेगें तथा 
लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जावेगा । 


भिवाड़ी इण्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (द0&) क॑ अधीन आने वाले नगरीय क्षेत्र यथा भिवाड़ी, 
नीमराणा, खुशखेड़ा, टपुकड़ा, बहरोड़ में भी उपरोक्त कार्यों के किये जाने बाबत- 

राज्य के कुछ नगरीय क्षेत्रों में छा)& के गठन के पश्चात्‌ विभिन्‍न कार्य छा09& द्वारा सम्पादित किये जा रहे है | 
छा9& द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य नगरीय विकास, स्वायत शासन एवं आवासन विभाग द्वारा जारी 
आदेशों / रूपरेखा के अनुरूप किये जाते है। राज्य सरकार द्वारा अभियान के संबंध में प्रदत्त विभिन्‍न 
प्रकियाएँ, छूट / रियायतें 870 द्वारा भी ७009 कर अपने अधीन नगरीय क्षेत्रों में लागू किया जावेगा। सभी 
आदेशों ,/ रियायतों की प्रतिलिपियां 80७ को पृथक से भिजवाई जा रही है | 

अभियान के दौरान आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में -- 
मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी -- 

'प्रशासन शहरों के संग अभियान” के दौरान आमजन को राहत प्रदान करने के दृष्टिगत संबंधित नियमों, 
उपनियमों एवं प्रावधानों में अनेकों शिथिलताऐं दी गई हैं। इन शिथिलताओं के अतिरिक्त अभियान के पूर्व 
या अभियान के दौरान अतिरिक्त छूट / व्यवहारिक कठिनाईयां आ सकती है, जिनका निराकरण तत्काल 
करना आवश्यक होगा। उक्त स्थिति में जिन प्रकरणों में विभाग निर्णय लेने में सक्षम है उनमें विभाग द्वारा 
निर्णय लेकर निराकरण किया जायेगा। विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर के प्रकरण जिनमें अन्य विभागों से 
सम्बन्धित मुद्दे भी सम्मिलित होगें, में निर्णय लेने एवं छुट अथवा शिथिलता देने हेंतु नगरीय विकास एवं 
स्वायत्त शासन विभाग के संयोजकत्व में समिति को अधिकृत किया जाता है ताकि सामयिक निर्णय लिये 


(6) 


| ५ पे 


() 


() 


(6) 


(४) 


जाकर समस्या का समाधान किया जा सके | अन्य विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डलीय 
एम्पावर्ड समिति द्वारा सम्बन्धित विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी बैठक में आमंत्रित किया जावेगा | 
विशेष आमंन्त्रित के रूप में प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग को भी आमंत्रित किया जावेगा। अभियान 
अवधि को 34.03.2022 से आगे बढ़ाने /फोलोअप शिविरों की अवधि के संबंध में माननीय मंत्री महोदय, 
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा तथा बढ़ी हुई अवधि में 
सभी प्रकार की छूट यथावतत रहेंगी | 


राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी - 


अभियान की नियमित समीक्षा एवं संबंधित अधिकारियों के मध्य समन्वय हेतु सलाहकार, नगरीय विकास, 
आवासन एवं स्वायत शासन विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया जा चुका 
है। यह कमेटी अभियान के दौरान नियमित बैठक कर अभियान को त्वरित गति प्रदान करने हेतु एवं 
समस्याओं के निराकरण के संबंध में नियमों // उप नियमों आदि में छूट दिये जाने के बिन्दु चिन्हित कर मा. 
मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किय जाने हेतु 
अधिकत होगी | 

अभियान “शहर-2024“ के दौरान त्वरित मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक संभाग स्तरीय सेवानिवृत प्रशासनिक 
अधिकारी एवं नगर नियोजक को अभियान अवधि में नियुक्त किया जावेगा। यह टीम अभियान अवधि के 
दौरान संबंधित नगरीय निकायों से समय-समय पर व्यक्तिशः सम्पर्क कर अभियान से संबंधित कार्यो की 
मॉनिटरिंग कर प्रगति से विभाग को अवगत करायेगी | (आदेश दिनांक 24.09.2024) 

शिविर स्थलों का निर्धारण एवं अभियान की प्रगति रिपोर्ट-- 


कॉविड-49 विश्वव्यापी महामारी को ध्यान में रखते हुये अभियान “शहर-2024“ में सम्मिलित अन्य 
राजकीय विभाग / उपक्रम शिविर का आयोजन, अपने--अपने कार्यालय भवन में उपलब्ध परिसर में बैनर, 
टेण्ट आदि अन्य व्यवस्था सुनिश्चत करते हुये, करेंगे | इस हेतु उनके द्वारा आवश्यक प्रचार-प्रसार भी किया 
जावेगा | 


नगरीय निकाय अपने स्तर पर दिनांक 45.09.2024 से 30.09.2024 तक एा्कुशावाणए (था लगाये 
जावेगें | संबंधित जिला कलक्टर व निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को कार्यक्रम की एक प्रति आवश्यक 
रूप से प्रेषित की जावेगी | जहाँ पर नगर निगम /नगर परिषद /नगर पालिका तथा जविप्रा / जोविप्रा / 
अविप्रा ,/ नगर सुधार न्यास दोनों है वहाँ पर संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से शिविर लगाये जा 
सकेगें। राजस्थान आवासन मण्डल भी उनके द्वारा कार्य शिविर निकाय के साथ संयुक्त रूप से या अलग 
से लगाकर सम्पन्न करेंगें | 

अन्य विभाग भी इस अभियान के दौरान कार्य सम्पादन करेगें, लेकिन वे अपना कार्य अपने विभागीय 
कार्यालय में अथवा सुविधानुसार अन्य किसी स्थल पर शिविर आयोजित करेगें। अन्य विभाग अपने कार्यक्रम 
व शिविर स्थलों की जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर को उपलब्ध करायेगें। अन्य विभागों के स्थानीय 
कार्यालय उनसे संबंधित कार्यो का प्रगति प्रतिवेदन साप्ताहिक रूप से जिला कलेक्टर को प्रेषित करेगें और 
जिला कलेक्टर द्वारा जिले की संकलित सूचना निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर प्रतिदिन मध्यान्ह पश्चात्‌ सूचना 
एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल पर आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया 
जावेगा | 


अभियान के लिये जिला कलक्टर के कार्यालय में एवं प्रत्येक नगरीय निकाय के कार्यालय में दिनाक 25.09. 
2024 से दिनाक 34.03.2022 तक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे व उनके टेलीफोन नंम्बर, फैक्स नम्बर 
एवं ई-मेल मय प्रभारी अधिकारी के नाम निदेशक स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराया जावें | 
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अभियान अवधि में दिये जाने वाली विभिन्‍न रियायतें व छूट दिनांक 45.09.2024 से लागू करने 
बाबत्‌ - 

अभियान अवधि में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले तथा शिविरों का आकर्षण बढ़े इसके लिए 
अति--आवश्यक है, कि जो भी विशेष रियायते / छूट दी गई है, इन्हें दिनांक 45.09.2024 से सम्पूर्ण अभियान 
अवधि तक लागू किया जाता है। यदि अभियान अवधि बढ़ायी जाती है, तो सभी रियायतें /“ छूट भी उसके 
अनुरूप बढ़ायी हुई मानी जावेगी। (रियायतों की सूची संलग्न है) 

निषेध -- 


शहर 2024 में वन भूमि, डूब क्षेत्र या ओरण भूमि व अन्य प्रतिबंधित (निषेध) क्षेत्र में पट्टे नहीं दिये जायेंगे | 
विशेष उल्लेख - 
उपरोक्त वर्णित शिथिलताएँ केवल अभियान के लिये है और उन्हीं प्रकरणों के लिये लागू रहेगीं जिनके लिये 
आवेदन दिनांक 45.09.2024 से अभियान अवधि तक प्राप्त हो चुके होगें। अभियान अवधि को बढ़ाने तथा 
इसमें कोई अतिरिक्त छूट देने तथा अभियान के संबंध में प्राप्त विधिक कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में 
शक्तियां मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी » मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग को दी 
गई है। 
अभियान अवधि में उत्कष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकाय एवं उनसे संबंधित 
जनप्रतिनिधि / अधिकारी » कर्मचारियों को सम्मानित किया जावेगा | 
राजस्थान आवासन मण्डल से संबंधित कार्य-- 
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अभियान अवधि में जो कार्य किये जावेगें उनके संबंध में आवासन मण्डल 
द्वारा दिनांक 22.09.2024 को विस्तृत आदेश जारी किया गया है | 
अन्य विभागों के कार्य -- 
“शहर-2024” में वर्ष 2042-43 के अभियान की भांति कुछ अन्य विभागों (सामाजिक न्याय एवं 
अधिकारिता / जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी / ऊर्जा /सार्वजनिक निर्माण विभाग /राजस्व / 
महिला एवं बाल विकास विभाग » चिकित्सा विभाग) द्वारा भी कार्य किया जाना है। सभी विभागों द्वारा अलग 
से इस संबंध आदेश जारी किये जा रहे है। 0 
राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि में जारी की गई विभिन्‍न छट का संक्षिप्त उल्लेख 
परिशिष्ट--2 पर किया गया है | 
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अन्य महत्व॒पर्ण जारी की गई 
अधिसूचनाओं / परिपत्रों / आदेशों को बुकलेट में शामिल किया गया है | 

शज्यपाल की आज्ञा से, 


(दीपक नन्‍दी) (मनीष गोयल) 
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव संयुक्त शासन सचिव- प्रथम 


परिशिष्ट- 4 


,. नगरपालिका अधिनियम--2009 की धारा 69-ए के अन्तर्गत स्वामित्व अधिकार अभ्यर्पण कराकर नवीन पटटे 


देना | 


. कृषि भूमि पर बसी हुयी कॉलोनियों में मास्टर प्लान /जोनल डवलपमेंट प्लान /स्वीकत की गयी योजनाओं के 


अनुरूप पटटे देना 


. निकायों की योजनाओं में पटटे देना | 


4. अवाप्तशुदा / निकायों की भूमियों पर बसी कॉलोनियों के पटटे देना | 


. सीलिंग कानून /राजस्थान भू स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम 4963 व अन्य अधिनियमों के तहत्‌ अर्जित 


भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे देना | 


. नजूल सम्पत्तियों को नगरीय निकायों को हस्तान्तरण कर निस्तारण करना | 


फ्री-होल्ड पट॒टे जारी करना | 


. मास्टर प्लान /जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुरूप आबादी भूमि की प्रक्रिया अपनाकर भू-उपयोग परिवर्तन | 

. भूखण्डों का उपविभाजन / पुनर्गठन | 

. भवन मानचित्र अनुमोदन | 

. स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पटटे | 

. अधिसूचित कच्ची बस्तियों के पट॒टे देना | 

. खांचा / बढ़ी हुईं भूमि का आंवटन | 

, सिवायचक भूमि का स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण करना | 

. पूर्व में जारी पटटों का पुर्नवध कर पंजीयन करना | 

. नाम हस्तान्तरण | 

. गाड़िया / लुहारों, घुमन्तू /अर्द्ध घुमन्तु / विमुक्त जातियों के आवासहीन परिवारों को 50 वर्गगज के आवासीय 


भूखण्डों का निःशुल्क आंवटन करना | 


. लघु अवधि लीज की सम्पत्ति को 99 वर्षीय लीज पर एवं फ्री-होल्ड के पटटे देना | 
- 7298/॥0/श05&9/प्राएआवासों की बकाया राशि व किस्तों में छूट एवं आंवटन बहाल करना | 
. निकाय द्वारा आवंटन व नीलामी के प्रकरणों में विलम्ब से राशि जमा होने पर ब्याज की छूट देकर पट्टा 


देना | 


. भूमि अवाष्ति के बदले विकसित भूखण्डों का आवंटन / आरक्षण पत्र जारी करना | 

. निर्माण अवधि विस्तार में पुनग्रहण शुल्क में छूट | 

, सेक्टर रोड़ का चिन्दहीकरण व 5907९ करना | 

. नगरीय क्षेत्रों की सड़क मरम्मत व मिसिंग लिंक से संबंधित कार्य | 

. पाकिग स्थलों का चिन्हीकरण करना / पार्को एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों (पार्क, सामुदायिक भवन आदि) का सीमाकंन 


करना / शहर में आधारभूत सुविधायें , परियोजनाओं का चिन्हीकरण करना | 


. शमशान / कब्रिस्तान के लिए भूमि का चिन्हीकरण एवं आरक्षित करने का कार्य | 


27. राजकीय विद्यालय /राजकीय चिकित्सालय / आंगनबाड़ी /विद्यत निगम /जलदाय विभाग /बैक / पोस्ट 


ऑफिस / पटवार घर / इंदिरा रसोई एवं अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिन्हीकरण् 
करना / भूमि आंवटन करना | 


28. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत्‌ स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण हेतु युवाओं का 


चयनीकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व-रोजगार हेतु ऋण दिलवाने बाबत्‌ आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति 
जारी करना, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेन्डर्स को चिन्हित किया जाकर अनुशंषा-पत्र जारी 


करना ताकि ऐसे लोग अपना रोजगार सरतता से प्राप्त कर सके | (केवल नगरपालिकाओं के लिए) 

29. इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-202 में शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेण्डर्स, सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा 
बेरोजगारों को रोजगार एवं रोजमर्रा जरूरतों के लिए 50000 /-रूपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना | 
(केवल नगर निगम / परिषद ,/ पालिकाओं के लिए) 

30. स्वच्छ भारत मिशन में सोलिड वेस्ट डिस्पोजल हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि का आवंटन /सेट--अपार्ट कराना | 

34. अभियान के दौरान स्वच्छता के लिये जन जागरूकता एवं शहरों को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु व्यक्तिगत 
शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय का स्थल का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन हेतु 
आवेदन एवं कनेक्शन देने आदि कार्य | 

32. प्रधानमंत्री आवास योजना / मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त कर स्वीकृत करना एवं 
लॉटरी से आंवटन /किराये पर देना | 

33. हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डधारी से लाभार्थी 
आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु अनुदान / ऋण /ब्याज अनुदान योजना हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं 
स्वीकृति जारी करना। वार्ड में बेघर व्यक्तियों / परिवारों की पहचान कर आवास / आश्रय स्थल हेतु प्रस्ताव 
तैयार करना | 

34. नगरीय निकायों के राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में खसरा मिलान हेतु जिला कलक्टर द्वारा राजस्व विभाग के 
अधिकारी यथा पटवारी /नायब तहसीलदार आदि का नगरीय निकायों में भागीदारी ,// सहयोग | 

35. राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनियों में सड़क रिपेयरिंग, नाम हस्तान्तरण, स्ट्रीट लाईट, शुल्क, पटटे आदि 
कार्य | 

36.अन्य विभागों से संबंधित कार्य :-- 

७ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग :- वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेन्शन प्रकरण तथा 
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रकरणों का निस्तारण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 
विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन | 

७ जन--स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्य:-- पेयजल पाईप लाईनों के लीकेज, नाली व 
नाले के अन्दर की पाईप लाईन को शिफ्ट करना, खराब पड़े सार्वजनिक नल व हैण्ड पम्प को ठीक 
करवाना | 

७ ऊर्जा विभाग से संबंधित कार्य :-- लटके हुये तारों को व्यवस्थित करना, आवासीय भवनों के ऊपर से 

जाने वाली सभी प्रकार की विद्युत लाईनों को शिफट करना तथा आवासीय भवनों के बकाया विद्युत 

कनेक्शन यदि पेंडिग है, तो उन्हें जारी करना | 

सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य :- 

0) नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार वाली क्षतिग्रस्त व टूटी सड़कों तथा 

पुलियाओं की मरम्मत का कार्य करवाना | 

() नगर निकायो को शहरी क्षेत्र में अवस्थित नजूल संपत्तियाँ, जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ 

रही हो, का हस्तांतरण नगर निकायों को करना | 

७ राजस्व विभाग :-- नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण किया 

जाना। 

महिला एवं बाल विकास विभाग :-- महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं की प्रचार सामग्री 

का वितरण, कृप्रोषण से मुक्ति संबंधी कार्य, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार | 

७ चिकित्सा विभाग : विशेष योग्यजन को प्रमाण पत्र जारी करना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के 
पंजीयन | 

37. अन्य कार्य जो विभागों /नगरीय निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तय किये जा सकते है | 


परिशिष्ट-2 


» सभी नियमों में ब्याज दर 45 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत की गई | 
»> बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट | 


»' बकाया लीज राशि व अग्रिम 40 व 8 वर्षो की एकमुश्त लीज राशि जमा कराये जाने पर बकाया लीज राशि 
पर 60 प्रतिशत की छूट | 


> नीलामी व आवंटन के भूखण्ड जिनमें मूल राशि जमा है उनमें ब्याज व शास्ती में शत-प्रतिशत छूट | 


> ६५४/५/॥७/७॥७-७ के आवास व भूखण्डों के बकाया राशि व किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व 
शास्ती में शत-प्रतिशत छूट, आवासन मण्डल के ॥॥॥5-8//॥6 के आवासो में बकाया राशि एकमुश्त जमा 
कराये जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट | 


» कृषि भूमि पर 47.06.4999 से पूर्व की कॉलोनियों में आवेदन नही करने पर अभियान का प्रथम कैम्प मानते 
हुए ब्याज में शत-प्रतिशत छूट | 

» 7.06.999 से पूर्व व पश्चात की कॉलोनियों में मांगपत्र अनुसार राशि नही जमा नही कराये जाने पर 
अभियान अवधि में वर्तमान दर पर बिना ब्याज के राशि जमा कराने की छूट | 


» खांचा भूमि का आवंटन आरक्षित दर की दोगुनी दर के स्थान पर निकायों की योजनाओं में आरक्षित दर 
पर तथा निजी कृषि भूमि की योजनाओं में आरक्षित दर के स्थान पर आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर तथा 
गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर आवंटन | 

> निर्धारित अवधि में निर्माण नही करने पर पुर्नग्रहण राशि में 60 प्रतिशत की छूट | 


» भू-उपयोग परिवर्तन राशि एक मुश्त जमा कराने पर 5 प्रतिशत की छूट एवं 4 वर्ष में 4 किश्तों में जमा 
कराने की छूट | 


स्टाम्प शुल्क में छूट-- 
»> खातेदार व उसके पश्चातवर्ती क्रेताओं के मध्यवर्ती अपंजीकृत दस्तावेजों पर केवल भूखण्ड के भूमि के 
मूल्य में 20 प्रतिशत पर स्टाम्प ड्यूटी देय | 


» राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड के विकसित करने पर एक से अधिक 
व्यक्तियों के पक्ष में प्रेविजनल आवंटन पत्र /नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट-द पर 500 /- 
रूपये के स्टाम्प ड्यूटी देय भिन्‍न मामलो में प्रतिफल राशि पर 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी एवं 
न्यूनतम 500 /“- रूपये देय | 


»> नगरीय निकाय द्वारा जारी भूखण्ड के पंजीकृत पट्टों को लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करना, पंजीकृत 
विक्रय-पत्र के आधार पर नाम परिवर्तन करना, उप-विभाजन / पुनर्गठन करना एवं भू-उपयोग परिवर्तन 
के पश्चात इन प्रकरणों में पूर्व में जारी किए गए पट्टों को 400 /- रूपये के स्टाम्प पर समर्पण कराकर 
पूर्व पट्टे का उल्‍लेख करते हुए फ्री होल्ड का नया पट्टा दिया जाने पर स्टाम्प ड्यूटी 500 /- रूपये 
लिये जाने एवं भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में निकाय में जमा कराई गईं भू-उपयोग परिवर्तन राशि 
पर स्टाम्प ड्यूटी देय | 


स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ / अधिकार:-- 

» स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी को बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन व अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले 
अन्य कार्य करने के अधिकार | 

» उप-विभाजन / पुर्नगठन में 4,500 वर्गगज के स्थान पर 3,000 वर्गगज की शक्तियों | 

» खांचा भूमि आवंटन में 400 वर्गगज के स्थान पर प्राधिकरण / न्यास ,/ निगम के स्तर पर 200 वर्गगज 
तथा नगर परिषद व नगर पालिका के स्तर पर 450 वर्गगज की शक्तियाँ | 

» प्राधिकृत अधिकारी को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 94 तथा काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2)॥) 
की तहसीलदार की शक्तियाँ | 

»' जिन भूमि आवंटन /नीलामी से विक्रय किय गये भूखण्डों में मूल राशि जमा है लेकिन ब्याज पेनल्टी शेष 
है, उनमें ब्याज एवं पेनल्टी में छूट देकर मूल राशि जमा होने की स्थिति में अभियान अवधि में आवंटन 
बहाल व कब्जा दिये जाने की शक्तियां भी स्थानीय स्तर पर होंगी | 


शजस्थान सरकार 
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर 


(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर) 
टेलीफैक्स नं, 04-2222403, 2229344 इमेल ; (008000], 


क्रमांक: एडाट 8 /अभियान-2 /डीएलबी /202 /3984 दिनांक : 24.08 .202व 
समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), 

स्थानीय निकाय विभाग, 

एजस्थान। 


विषय:- नव-सूर्जित नगरपालिकाओं एवं स्टाफ की कमी वाली नगरपालिकाओं में स्टाफ की उपलब्धता बाबत] 


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैसा कि आप को पूर्व में विभागीय विडियो काम्फ्रेन्स के माध्यम से निर्देशित किया जा 
चुका है कि प्रशासन शहरो के संग अभियान - 202 को दृष्टिगत रखते हुए नव-सूर्जित नगरपालिकाओं एवं अन्य नगरपालिकाओं 
जहा पर्याप्त स्टाफ नही है, वहां समुचित स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु निकटवर्ती नगरपालिकाओं के बीच 
आवश्यकतानुसार स्टाफ का रेशनेलाईजेशन कर शीघ्र सूचित करे। इस हेतु नगरीय निकाय में स्वीकृत पदों के विरूद्ध राज्य सरकार 


द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाएँ भी ली जा सकती है। 


अत: इस सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से निदेशालय को 
अविलम्ब अवगत करावें। 


(दीपक नन्‍्दी) 
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव 


शजरस्थान सरकार 


नगरीय विकास विभाग 

क्रमांक: प.7(9)नविवि/नियम /202 जयपुर, दिनांक:- 25 अगस्त 202 
आयुक्त /सचिव, अध्यक्ष /सचिव, 
जयपुर/जोधपुर / अजमेर नगर विकास न्यास, 
विकास प्राधिकरण। अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाडा, कोटा, 
आयुक्‍क्त/सचिव, उदयपुर, श्रीगंगानगर, आबू (सिरोही), 
राजस्थान आवासन मण्डल, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बाडमेर, सीकर, 
जयपुर। पाली, सवाईमाधोपुर। 

विषय :- प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 के तहत आयोजित शिविर्स में आवश्यक व्यवस्थाएं किए 


जाने के संबंध में। 

महोदय, 

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 02 अक्टूबर, 202 से 3,03.2022 तक राज्य के नगरीय क्षेत्रों में “प्रशासन शहरों के 
संग अभियान-202 आरम्भ किया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत निकाय स्तर पर दिनांक 5,09 .202व से 25.09.202 
तक तैयारी शिविरों (067४० (धा7त08) का आयोजन किया जाना है। तत्पश्चात दिनांक 0 .04.2022 से अभियान के 
फॉलो-अप कैम्पों का आयोजन किया जाना है। 

अतः उक्त अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले शिविरों के दौरान कृपया निम्नानुसार व्यवस्थाएं समय पर कराया 
जाना सुनिश्चित करावें :- 

3.. शिविर का आयोजन प्रात: 0.00 बजे से साय 6.00 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक होगा। 

2. शिविर में बिजली, पानी एवं छायां की समुचित व्यवस्था। 

3... शिविर में सभी संबंधित विभागों के स्टाफ एवं आम नागरिकों के बैठने की समुचित व्यवस्था। 
4... शिविर में आम जनता एवं प्रशासन के मध्य समन्वय हेतु माईक आदि की व्यवस्था 
5 
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सभी प्रकार के आवेदन पत्रों की व्यवस्था। 
निकाय द्वारा सभी प्रकार के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने वाले शुल्कों के विवरण डिस्प्ले किए जाने की 
व्यवस्था। 

7. अभियान के दौरान विभिनन रंगों में में पटूटा जारी किए जाने हेतु कलर प्रिन्टर की व्यवस्था (निकाय में 
उपलब्ध नहीं होने पर आउट-सोर्स से व्यवस्था की जा सकती है। ) 
फोटो-कॉपी मशीन की व्यवस्था। 

,. ई+मिन्र, नगर-मित्र के लिए व्यवस्था। 

0. जोनल-प्लान, ले-आउट प्लान/अनुमोदित कॉलोनियों की सूची के डिस्प्ले की समुचित व्यवस्था। 

. प्रकरणों के ऑनलाईन निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं। 

82. जनता की सुविधा के लिए वार्ड-वाईज या कुछ वार्डो को मिलाकर शिविर आयोजित किए जाने की व्यवस्था। 

3. शिविर में राशि जमा करने हेतु व्यवस्था। 

4,. सडक, रोड-लाईट, नालियां आदि आदि समस्या के मौके पर ही समाधान हेतु समुचित व्यवस्था। 

5. डीड-राईटर, स्टाम्प वेण्डर, नोटरी, ऑथ कमिश्नर की व्यवस्था। 

उपरोक्त सभी व्यवस्थाएं कोविड-9 प्रोटोकॉल की पालना करते हुए की जावें। 


भवदीय, 
(सनीष गोयल) 
संयुक्त शासन सचिवब-प्रथम 


शजस्थाय सरकार 


नगरीय विकास विभाग 
क्रमांक:-प.7(। )नविवि/अभियान/202/ जयपुर, दिनाक: ! सितम्बर, 202व 
आदेश 

नगरीय निकायो द्वारा आवंटित भूखण्डी एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अन्तर्गत जारी की गयी लीज 
डीड/पटूटों में निर्धारित अवधि में भवन निर्माण करना आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 90-बी व भूमि अवाप्ति के बदले आवंटित 
भूखण्डों में पट्टा/लीज डीड की दिनांक से 0 वर्ष मे निर्माण किया जाना आवश्यक है। 

कोविड-9 के मध्यनजर आदेश दिनांक 2.05.202 द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि की 
गणना दिनांक 3,2.202 तक निर्माण अवधि विस्तार करने की छूट प्रदान की गयी थी। उक्त छूट अभियान अवधि (दिनांक 
34,03.2022) तक बढ़ायी जाती है। 

अधिसूचना दिनांक 2,05.2020 के अनुसार निर्माण अवधि विस्तार की दिनांक तक भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि 
स्वतः ही बढी हुयी मानी जावेगी। 

लीज डीड /पटूटों में निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर देय बकाया पुनर्ग्रहण राशि में 60 प्रतिशत की छूट अभियान 
अवधि (दिनांक 3 .03 .2022) में प्रदान की जाती है। 


(मनीष गोयल) 
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम 
राजस्थान सरकार 
नगरीय विकास विभाग 
क्रमांक:-प,7(।)नविवि/अभियान/202/ जयपर, दिनांक: । सितम्बर, 202 
आदेफए 


प्रशासन शहरों के संग अभियान 202 के मध्यमनजर जनहित में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार छूट /शिथिलताएं प्रदान की 

जाती हैं :- 

3. दिनांक 7.06.999 से पूर्व की कॉलोनियों में भूखण्डधारियों द्वारा नियमन हेतु कैम्प में आवेदन नहीं किया गया 
था, उनमें दिनांक 5.09.2024 से अभियान अवधि (3.03.2022) को प्रथम कैम्प मानते हुए सामान्य 
प्रीमियम दर पर राशि वसूल कर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना में भी उक्तानुसार 
आवंटन/नियमन दर पर राशि वसूल कर पटूटे दिये जाने की छूट प्रदान की जाती है। 

2. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 202 
राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 974, भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 200, उप विभाजन/पुनर्गठन नियम 
975, भवन विनियम 2020 एवं टाउनशिप पॉलिसी 200 के अंतर्गत जहां-जहां भी ब्याज दर 5 प्रतिशत /2 
प्रतिशत अंकित है, उनमें ब्याज दर 9 प्रतिशत की दर से वसूल करने की छूट प्रदान की जाती है। 

3, राजस्थाननगरीय क्षेत्र (उपविभाजन/पुनर्गठन एवं भूखण्ड का सुधार) नियम, 975 के नियम 2 में 500 वर्गगज 
से अधिक के भूखण्ड की स्वीकृति राज्य सरकार से लिए जाने का प्रावधान है। अभियान अवधि में 3000 वर्गगज तक 
के प्रकरणों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति द्वारा किये जाने की छूट प्रदान की जाती है। 

4. आदेश दिनांक 2.05.202 के द्वारा आवासन मण्डल/प्राधिकरण ब न्यासों द्वारा आवंटित 
ईडब्यलूएस /एलजाईजी /एमआईजी-ए आय ग्रुप के आवासों की बकाया राशि व बकाया किश्त एकमुश्त जमा 
कराने पर दिनांक 3.07.202। तक छूट प्रदान की गई थी जिसे 5.09,202। से अभियान अवधि 
(3 .03.2022 ) तक बढाया जाता है। 


(मनीष गोयछ ) 
संयुक्त शासन सचिव -प्रथम 


६६७३३ ॥॥० २९०३६ 


स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर 
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर) 
टेलीफैक्स नं, 004-2222403, 222934. ईमेल 


क्रमांक : 782५ /अभियान-2 /डीएलबी /202 /85357- 5570 दिनांक : 02,09,202 


आयुक्त /अधिशाषी अधिकारी 
समस्त नगर परिषद /पालिका, 
गजस्थान। 

विषय: - नगर पालिका /नगर परिषद्‌ के पैराफेरी क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जाने बाबत] 

ऐसे नगरीय क्षेत्र जिनमे केवल नगर पालिका/नगर परिषद्‌ ही कार्यरत है, उनमें नगर पालिका सीमा के बाहर परिधि 
क्षेत्र /मास्टर प्लान में पैराफेरी क्षेत्रों मं कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी के नियमन अथवा अनुमोदन के पश्चात्‌ विकास कार्य संबंधित नगर 
पालिका /नगर परिषद्‌ द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। 
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। 


(दीपक नन्‍्दी) 
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव 


राजस्थान सरकार 
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर 


(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर) 
गीफैक्स नं. 04-2222403, 222934 ईमेल 


क्रमांक : एडट९ /अभियान-2] /डीएलबी/202 /5887 दिनांक : 03.09.202 
आदेश 

प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 हेतु सलाहकार, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता 

में गठित स्टेयरिंग कमेटी की आयोजित विभिन्‍न बैठकों में लिए गये निर्णयों के क्रम में अभियान के दौरान स्थानीय निकार्यों द्वारा प्रदान 
की जा रही विभिन्‍न सेवाओं यथा कृषि भूमि नियमन पटूटे, कच्ची बस्ती /स्टेट ग्रान्ट पटूटे, उपविभाजन /पुनर्गठन, भवन निर्माण 
स्वीकृति, नामान्तरण आदि को सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के माध्यम से एकीकत पोर्टल तैयार करवाया जा रहा है, जिसके लिए 
नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग व सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के मध्य डब्ननिष्पादित किया जा चुका है। 

अतः उक्त अभियान के दौरान नगरीय निकायों में ऑनलाईन सॉटवेयर का उपयोग करने के लिए निर्देशानुसार निम्नांकित निर्देश 
प्रदान किए जाते है :- 

.. राज्य के सभी नगर निगमों एवं नगर परिषदों में सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाकर उनका 
ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा ही निस्तारण किय 

2, राज्य में गत वर्षो में नवगठित 7 नगर पालिकाओं में आवश्यक संसाधनों की कमी के दृष्टिगत इन नगर 
पालिकओं को (0#॥78 प्रक्रिया द्वारा प्रकरणों का निष्पादन करने हेतु छूट प्रदान की जाती है। 

3... शेष नगर पालिकाओं द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से आवेदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। लेकिन इनकों 
ऑनलाईन प्रक्रिया के मध्यवर्ती प्रक्रिया में छूट प्रदान करते हुए आंशिक वासिपदम प्रक्रिया अपनाने की अनुमति 
होगी। लेकिन आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने के उपरान्त जमा राशि का इन्द्राज ऑनलाईन करना तथा स्वीकृति 
पत्न/पटूटे की प्रतिलिपी ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। 
यह निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। (वीपक नन्‍दीं) 


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव 


शजस्थान सरकार 
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपर 


(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर) 


लीफैक्स नं. 0।4-2222403, 22293व4 ईमेल-ताए29४/09॥(2870श,00॥॥ 
क्रमांक :ए282५ /अभियान-2व /डीएलबी/202 / दिनांक: 0,09.202व 
समस्त आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी, 
नगरनिगम/परिषद्‌ / पालिका, 
राजस्थान। 


विषय:- प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 के तहत अभियान पूर्व तैयारियों के संबंध में। 
राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान-202! चलाने का निर्णय लिया गया है| 


अभियान के प्रमुखत: तीन चरण होगें :- 
. प्रथम चरण में उक्त अभियान के पूर्व तैयारी शिविर दिनांक 5.09,202व से दिनांक 25.,09.202 तक प्रत्येक 
नगरीय निकाय में आयोजित किये जायेगें। 


2. द्वितिय चरण (प्रमुख चरण) 
[3 पार्ट-ए दिनांक 02.0.2024 से 3.2.202 तक, तद॒परान्त आगामी 5 दिवस मध्यान्तर, जिसमें प्रमुख 
समस्याओं की समीक्षा कर समाधान सुझाया जावेगा। 
[3 पार्ट-बी दिनांक 46.0,2022 से 3,03.2022 तक रहेगा। 
3, तृतीय चरण में फोलोअप की कार्यवाही की जावेगी। फोलोअप कैम्पस के लिये तृतीय चरण दिनांक 0 .04.2022 से 
प्रारम्भ किया जावेगा। 
अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके भूखण्डों का आवंटन कर पटूटे जारी करना तथा 
उनसे संबंधित अन्य प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर नागरिकों को राहत प्रदान करना हैं। 
प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 के तहत अभियान पूर्व तैयारियों के संबंध में अधिकाधिक पटूटे जारी किये जाने 
हेतु निम्नांकित दिशानिर्देश दिये जाते है :- 

. अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यो की सूची सलम्म है। उक्त सभी कार्य किये जाने हेतु अभियान से पूर्व तैयारी की जावे। 
इन कार्यो की निरन्तर समीक्षा किये जाने हेतु पृथक से फॉरमेट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रतिदिन शिविर में किये कार्यो की 
प्रगति रिपोर्ट नगरीय निकार्यो द्वारा प्रेषित की जायेगी। 

2. आमजनकी सुविधा व जानकारी हेतु शिविरों में प&9 /055४ लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे। 

3, 00 द्वारा कुछ प्रमुख सेवाओं हेतु )॥।॥7० ५ 909॥08707॥' सृजित की गयी है, जो पोर्टल पर आपको उपलब्ध करवा 
दी गई है। उक्त ७ |9)0807 पर 7]09 (७४ के अनुसार कार्य करते हुए पटूटा जारी करने की प्रक्रिया काफी सुगम हो 
जायेगी। पटूटे का आवेदन अपलोड़ करने की प्रक्रिया अभियान से पूर्व समझ ले एवं पूर्व तैयारी शिविर में तदुसार सूचना भरकर 
अभियान अवधि में पटूटे जारी करें तथा मॉनिटरिंग कर राज्य सरकार को नियमित रूप से अवगत करावें। 


4, उक्त अभियान हेतु विभाग की वेबसाईट -ई॥क्राह्ा202] एथ्ुं॥शक्षा, ए00.॥ एवं स&७ [0682 (टोल फ्री नं. 7800- 
80-627) का लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिनाक 09.09 .202व को कर दिया गया है। 

5, विभागद्वारा आपको 6 विभिन प्रकार के पटटों के प्रारूप (अलग-अलग रगों में) भेजे या रहे है, जिन्हें समुचित संख्या में प्री - 
प्रिन्ट कराकर कार्यालय में तैयार रखे। इन प्री-प्रिन्टेड़ पटूटों के प्रारूप में ऑनलाईन, कम्प्यूटर के द्वारा आवेदनकर्ता के आवेदन 
पन्न से जानकारी अंकित करे तथा पटूटे को प्रिन्ट करें। 

6. तैयारी कैम्प (दिनांक 5.09.202व से 25.09.202 तक) में निकाय द्वारा सभी प्रकार के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने 


40. 
| 88 “हु 
हि 
3, 


44. 
4+3, 


406, 


हे 
46. 


49, 


वाले शुल्कों के विवरण, जोनल-प्लान, ,89 (070। 7]90, अनुमोदित कॉ 
पर समुचित व्यवस्था की जावे। 

आवासीय, व्यावसायिक/पर्यटन, मिश्रित, संस्थागत, औद्योगिक, धारा 69-ए के भिन्‍न-भिन्‍न पट्टे जारी किये जाने है। 
पट्टों के पीछे निर्धारित शते अंकित की गई होनी चाहिए। 

पटूटे निम्नांकित रंगीन स्वरूप में जारी किया जाना सुनिश्चित करे - 


गनियों की सूची के 0।8/08ए की शिविर स्थल 


() . आवासीयउपयोग- पीला रंग 
()  व्यवसायिक/पर्यटन उपयोग- लालरंग 
(॥)  मिश्रितउपयोग- नारंगी रंग 
(५) संस्थागत उपयोग- नीला रंग 
(7०) औद्योगिक उपयोग- बैगनी रग 
(ए) 69-ए के पटूटे (हैरिटेज) - गेरूआ रंग 


पट्टों का आकार ४-4 साईज रखा जावे। 
पटूटों की प्रिन्टिंग हेतु कम से कम पेपर-90 जी ,एस ,एम, से 40 जी .एस.एम. रखा जावे 
पटूटों में आवश्यकता अनुसार कुछ शर्ते जोड़ी व हटाई जा सकती हैं। 
उपर्युक्त विभिन्‍न रंगों के पटूटा प्रारूप ! ,20४ 690 की तरह पहले से प्रिट करवा के पर्याप्त मात्रा में रखे जावे ताकि आवेदन 
प्राप्त होने पर कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदक की [06&5 भरकर पटूटों का प्रिटदिया जा सके एवं आवेदन प्राप्त होने पर पटूटों 
को अपलोड़ करने की कार्यवाही की जावे ताकि अभियान के शुभारम्भ दिनांक 02.0.2024 को अधिकाधिक पटूटे जारी 
किये जा सके। 
पट्टो की प्रिन्टिंग क्वालिटी उच्च स्तर की हो। 
नगर मित्र/2-.(॥098 को आवेदकों की सहायतार्थ आवेदन पत्रों को 8287/77080 करने हेतु पाबन्द किया जावे तथा 
उक्त कार्य हेतु आवेदकों से निर्धारित दर्रो पर भुगतान करवाया जावे। इसके लिए अभियान पूर्व तैयारी कैंपों से पूर्व ही इनके 
साथ एक बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये जावे। 
साईट प्लान आवश्यकतानुरूप अलग से भी संलग्म किया जा सकता है तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पटूटे का संलग्न 
प्रारूप अनुसार पंजीयन किया जावेगा, जो पटूटे का भाग होगा। 
नवीन पटूटों हेतु एक निर्देशिका जारी की गयी है, जो वेबसाइट पर अपलोड़ कर दी गयी है। 
अभियान के दौरान जारी किये जाने वाले पटूटों के पंजीयन हेतु सब-रजिस्ट्रार की शक्तियाँ भी नगरीय निकाय में पदस्थापित 
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को दी जा रही है। आप द्वारा अभियान के दौरान प्राधिकृत अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी 
अधिकारी एवं सब-रजिस्ट्रार दोनों के रूप मे कार्य किया जावेगा। अत: आपके द्वारा जारी पट्टो के पंजीयन की कार्यवाही 
संलग्न प्रारूप अनुसार की जानी है जिसके लिए आपको अलग से गाईडलाइन भेजी जावेगी। इसके अलावा आप भी अपने 
नजदीकी सब-रजिस्ट्रार से व्यक्तिश: सम्पर्क कर इस प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेवे एवं संबंधित लिपिकों को भी 
उक्त प्रक्रिया की जानकारी दी जावे। 
अभियान के दौरान पट्टे जारी किये जाने हेतु इन्टरनेट, पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर एवं 8 80९७० प्रिन्टर की उपलब्धता 
मुनिश्चिता की जावे 

अभियान से पूर्व उक्तानुसार पटूटे देने की कार्यवाही करने हेतु सम्पूर्ण तैयारी आवश्यक रूप से किया जाना 
सुनिश्चित करें। पट्टो के विभिन्‍न प्रारूप का पी.डी .एफ. (श97) या वर्ड (600) फॉर्मेट सक्षम स्तर से अनुमोदित होते ही 
आपको प्रेषित कर दिया जावेगा। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। 
संलग्न:- उपरोक्तानुसार 


(दीपक नन्‍्दी ) 
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव 


ाणजस्थान सरकार 


स्वायत्त शासन विभाग जरुर 
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302045) 


टेलीफैक्स,0444-2222608, ईमेल-श्रीषानओ श्रडश्वा कि एुफादा,८0छ8 वेबसाईट छजछछ-ड58.एफेशाश-7श] 85४ हुएए.॥ 
क्रमांक:-- ए४2$ / अभियान--24 / डीएलबी ,/ 2024 /458 जयपर, दिनांक:--47.09.2024 


आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी 
नगर निगम /» परिषद्‌ / पालिकाएं 
समस्त राजस्थान | 
विषय:-प्रशासन शहरों के संग अभियान--202+ के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले पटटों के संबंध में | 


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान--2024 के अन्तर्गत 
विभिन्‍न प्रकार के पटटे जारी किये जाने हैं | 


विभिन्‍न नगरीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों द्वारा इस बिन्दु पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान 
आकर्षित करने पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा 45वीं विधानसभा के छठे सत्र के दौरान घोषणा की गई, कि 
अभियान के दौरान महापौर ,/ सभापति / अध्यक्ष व आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी 
होंगें, यदि महापौर ,“ सभापति / अध्यक्ष को पट्टे संबंधी पत्रावलियां प्रस्तुत होने के 45 दिवस में उनके द्वारा 
हस्ताक्षर नहीं किये जाने की स्थिति में नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिक अधिकारी यथा आयुक्त / अधिशार्ष 
अधिकारी द्वारा एकल हस्ताक्षर से पट्‌टो पर हस्ताक्षर कर निस्तारण किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है | 


उक्त आदेश केवल अभियान अवधि तक प्रभावशील रहेगें | 
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है | 


(दीपक नन्‍्दी) 
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव 


राजस्थान सरकार 
स्वायत्त शासन विभाग 
कमांक प.8(क)(या)( )डीएलबी / 24 ,/ 87686 जयपुर,दिनांक : 24.09.2024 


आध्यक्त चन। 

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 407(4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर 
की राशि एक मुश्त जमा कराने पर शास्ति में प्रशासन शहरो के संग अभियान-2024 के लिए निम्नानुसार छूट 
प्रदान की जाती है:- 
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' क.सं. | कर का नाम दिनांक 24,09.2024 से 34.,03.2022 तक जमा कराने पर 

5 गृह कर सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय / व्यावसायिक भूखण्ड, भवनों की गृहकर राशि 

एकमुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर 
शत प्रतिशत छूट | 


2. नगरीय विकास कर वर्ष 202-22 तक का एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज 

एवं शास्ति पर शत्त्‌ प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2044-42 से पूर्व का 
नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के 
नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की 
छूट । 


नोट:- उक्त छूट की अवधि दिनांक 24.09.2024 से 34.03.2022 तक प्रभावी रहेगी एवं पूर्व में निस्तारित प्रकरणो को पुनः नहीं 
खोला जावेगा तथा जमा राशि पुन: लौटाई नहीं जायेगी | 


राज्यपाल की आज्ञा से, 


दीपक नन्‍दी) 
निर्देशक एवं विशिष्ठ सचिव 


९ जरा सरकार 


स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर 
क्रमांक:-ए.पी.एस. / ए.ड़ी / डी.एल.बी. / 2024 / 49499 दिनांक:-- 24.09.202॥ 
आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, 
नगर निगम / नगर परिषद्‌ /“ नगर पालिकाएं, 
समस्त राजस्थान | 


विषय:-प्रशासन शहरों के संग अभियान--2024 में पट्टा जारी किये जाने हेतु राजकीय अभिलेखागार मे 
उपलब्ध जागीरदारी / अन्य प्राचीन पटटों / दस्तावेजों के उपयोग के सम्बन्ध में | 


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान--2024 के तहत्‌ पट्टा जारी करने के 

सम्बन्ध मे लेख है कि राजकीय अभिलेखागार के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं अलवर स्थित कार्यालयों मे पूर्व 
मे जागीरदारों द्वारा जारी पटटे, अन्य प्राचीन पट्टे दस्तावेज डिजिटल रूप मे उपलब्ध हैं। अभियान के द्वारा 
पटटे जारी करने हेतु आवश्यक होने पर राजकीय अभिलेखागार से वांछित दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं | 
वांछित दस्तावेज आम लोगों को सहज एवं सुलभ रूप से उपलब्ध कराने हेतु राजकीय अभिलेखागार विभाग 
को अनुरोध किया जा चुका हैं। उक्त चारों शहरों मे अभिलेखागार से सम्बन्धित अधिकारियों का विवरण 
निम्नांकित हैं:- 

4. श्री चन्द्रसैन सिंह शेखावत, उप निदेशक, राज्य अभिलेखागार, जयपुर मो0 7790943748 

2. श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक, राज्य अभिलेखागार, जोधपुर मो0 8560032455 

3. श्री दिलीप वर्मा, कार्यालय अधीक्षक, बीकानेर मो0 9929640440 

4. श्री वसंत सिंह, सहायक निदेशक, राज्य अभिलेखागार, अलवर मो0 9782837024 


उल्लेखनीय है कि जयपुर स्थित राज्य अभिलेखागार में समस्त राजस्थान के, तत्कालीन जागीरदारों 
द्वारा जारी पटटे उपलब्ध हैं | 


अतः इस सम्बन्ध में आम लोगों को अधिकाधिक जानकारी दी जावें जिससे वो पटटे हेतु आवश्यक 
दस्तावेज सुविधापूर्वक प्राप्त कर सकें। उक्त चारों शहरों में कैम्प के दौरान राज्य अभिलेखागार काउन्टर 
आवश्यक रूप से लगाये जावें, जहाँ से लोग आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सकें। इस हेतु अभिलेखागार 
विभाग के अधिकारियों से शिविर लगाने से पूर्व ही आवश्यक व्यवस्थाएँ एवं समन्वय किया जावें | 


(दीपक नन्‍दी) 
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव 


राजस्थ्थान राजपनत्र 3२ ७ ३ 3 ७ ॥ ता ७ थ €(+>+ 7.8. व] ए. 


विशेषांक कऋअजावआ'9छ07'ता॥ छा 
विशेषाक 
साधिकार प्रकाशित शाशाशार्त एच ७एआापए0+79 
सत्योग नये आश्विन 02, शुक्रवार, शाके 943-सितम्बर 24, 2027 
4श्गरंतव्र 02, 77), 36/प्ध /943- ८४०/2४४02८/ 24, 2027 
भाग-4(क) 
राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम । 
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग 
(ग्रुप-2) 
अधिसूचना 


जयपुर, सितम्बर 23, 202 
संख्या प.2(25)विधि/2/202.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे 
राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 202 को प्राप्त हुई, एतद्बवारा सर्वमाधारण की सूचनार्थ 
प्रकाशित किया जाता है:- 
राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 202 
(202] का अधिनियम संख्यांक 7) 


(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 202। को प्राप्त हुई) 
राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 4959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 982, 


जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 और 
अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 203 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम। 

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम 
बनाता है:- 


अध्याय ] 
प्रारम्भिक 


. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. () इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (दवितीय 
संशोधन) अधिनियम, 202 है। 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। 
अध्याय 2 
राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 959 में संशोधन 


2. 959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 43 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान नगर 
सुधार अधिनियम, 959 (959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात्‌ मूल 
अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जायेगा, अर्थात्‌:- 


466 राजस्थान राज-पत्र सितम्बर 24, 2028 भाग 4 (क) 

"43, भूमि का न्यास में निहित होना और उसका व्ययन,- () राजस्थान भू-राजस्व 
अधिनियम, 7956 (4956 का अधिनियम सं. 5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उस 
अधिनियम की धारा 403 में यथा-परिभाषित भूमि, उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (] में 
निर्दिष्ट भूमि को और नगरीय क्षेत्र में उस अधिनियम की धारा 02-क के अधीन किसी स्थानीय 
प्राधिकारी के पास रखी गयी नजूल भूमि को छोड़कर, इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन न्यास के 


स्थापित होने के तुरन्त पश्चात्‌ न्यास को सौंपी गई और उसमें निहित हुई समझी जायेगी जो ऐसी 
भूमि को राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त ग्रहण करेगा और उसका इस अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगा और आबंटन, नियमितीकरण या नीलाम के रूप में उसका 
व्ययन ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि राज्य सरकार समय-समय पर 
अधिकथित करे, और ऐसी रीति से कर सकेगा जैसाकि वह समय-समय पर विह्वित करे: 
परन्तु न्यास किसी भी ऐसी भूमि का व्ययन- 
(क) उस पर कोई सुधार किये बिना या कराये बिना कर सकेगा; या 
(ख) ऐसा सुधार किये जाने या कराये जाने के पश्चात्‌, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को 
ऐसी रीति से और ऐसी प्रसंविदाओं और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा जो वह 
योजना के अनुसार सुधार सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपित करना समीचीन समझे। 
भी अभि 


(2) न्यास के दवारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय किस 
का सुधार किया या कराया नहीं जायेगा। 

(3) यदि न्यास में निहित किसी भूमि की किसी भी समय नगरपालिका द्वारा अपने कृत्यों 
के पालन के लिए, या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो 
राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि नगरपालिका या राज्य सरकार के किसी 
विभाग को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो ठीक समझी जायें, सौंप सकेगी।"| 

3. 959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 में नयी धारा 60-ग का अंतःस्थापन.- मूल 
अधिनियम की विद्यमान धारा 60-ख के पश्चात्‌ और विद्यमान अध्याय 8 से पूर्व, निम्नलिखित 
नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्त्‌:- 

"80-ग. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्षण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पहा जारी 
किया जाना.- (]) कोई व्यक्ति जो न्यास की अधिकारिता के भीतर, न्यास दवारा जारी किसी पड़े या 


अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह न्यास से पूर्ण स्वामित्व 
अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का न्यास के पक्ष 
में, विहित रीति से, अभ्यर्षण कर सकेगा, न्यास ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण 
स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। 

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है 
तो वह भी न्यास से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिष्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में 


अपने अधिकारों का न्यास के पक्ष में अभ्यर्षणण कर सकेगा, न्यास ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर 
सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय 
पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा। 

(3) उप-धारा () और (2) के अधीन न्यास द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, 
उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार न्यास में निहित हो जायेंगे और न्यास, इस अधिनियम के 
अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियर्मों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस 
या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार दूवारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण 
स्वामित्व पट्टा जारी करेगा। 

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों 
के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा () और (2) के अधीन न्यास दूवारा 
अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विदूयमान थे।"| 


अध्याय 3 
जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 982 में संशोध 


4. 982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54-8 का अंतःस्थापन.- जयपुर 
विकास प्राधिकरण अधिनियम, 982 (982 का अधिनियम सं. 25) की विद्यमान धारा 54-घ के 
पश्चात्‌ और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्‌:- 

"5४-७8, कतिपय भअूमियों में अधिकारों के अभ्यर्षण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी 
किया जाना.- () कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी 
पट्ढे या अनुजञण्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण 
स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का 
प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार 
कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। 

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है 
तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि 
में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्षण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को 
स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है 
तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया 


जायेगा। 


(3) उप-धारा () और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने 
पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस 
अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक 
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द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार दूबवारा अवधारित किये जाये, उक्त भूमि 
के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा। 

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों 
के अध्यधीन होगा जो भूमि से संत्रम्न थे और उप-धारा () और (2) के अधीन प्राधिकरण दूवारा 


अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विदूयमान थे।"| 


अध्याय 4 
शण अधिनियम, 2009 में संशो 


जोधपुर विकास प्राधिक 


5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 में नयी धारा 50-ख का अंतःस्थापन.- जोधपुर 
विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की विद्यमान धारा 50-क के 
पश्चात्‌ और विदूयमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्‌:- 

"50-ख. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्षण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पड्ठा जारी 
किया जाना.- (]) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किस॑ 
पट्टे या अनुजप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण 
स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का 
प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्षण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार 
कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। 

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है 
तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि 
में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्णण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को 
स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है 
तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया 


जायेगा। 

(3) उप-धारा () और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने 
पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस 
अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक 
द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार दूवारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि 
के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा। 

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों 
के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा () और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा 
अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विदूयमान थे।"| 


अध्याय 5 


8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं, 8 में नयी धारा 88-क का अंतःस्थापन,- राजस्थान 
नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 48), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात 
मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 58 के पश्चात्‌ और विद्यमान धारा 69 से पूर्व, 
निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्‌:- 

"58-क, भूमि का नगरपालिका में निहित होना और उसका व्ययन,- () राजस्थान भू-राजस्व 
अधिनियम, 7956 (956 का अधिनियम सं. 5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उस 
अधिनियम की धारा 03 में यथा-परिभाषित भूमि, उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (7) में 
निर्दिष्ट भूमि को और नगरपालिक क्षेत्र में उस अधिनियम की धारा 402-क के अधीन किसी स्थानीय 
प्राधिकारी के पास व्ययन के लिए रखी गयी नजूल भूमि को छोड़कर, इस अधिनियम की धारा 5 के 
अधीन नगरपालिका के स्थापित होने के तुरन्त पश्चात्‌ नगरपालिका को सौंपी गई और उसमें निहित 
हुई समझी जायेगी जो ऐसी भूमि को राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त ग्रहण करेगी और 
अञसका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगी और उसका व्ययनम ऐसी शर्तों तथा 
निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए जसाकि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे, और ऐसी 
रीति से कर सकेगी जैसाकि वह समय-समय पर विहित करे: 

परन्तु नगरपालिका किसी भी ऐसी भूमि का व्ययन- 

(क) उस पर कोई विकास किये बिना या कराये बिना कर सकेगी; या 

(ख) ऐसा विकास किये जाने या कराये जाने के पश्चात, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को 

ऐसी रीति से और ऐसी प्रसंविदाओं और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगी जो वह 
योजना के अनुसार विकास सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपित करना समीचीन समझे। 

(2) नगरपालिका के द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय किसी भी 
भूमि का विकास किया या कराया नहीं जायेगा। 

(3) यदि नगरपालिका में निहित किसी भूमि की किसी भी समय विकास प्राधिकरण या, 
यथास्थिति, नगर सुधार न्यास दूवारा अपने कृत्यों के पालन के लिए, या राज्य सरकार दूवारा किसी 
भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना दवारा, ऐसी भूमि 


विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास या, यथास्थिति, राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे 
निरबंधनों और शर्तों पर, जो ठीक समझी जायें, साँप सकेगी। 


(4) नगरपालिका दवारा अर्जित या राज्य सरकार दवारा अर्जित और नगरपालिका को अंतरित 
समस्त भूमि का व्ययन नगरपालिका द्वारा उसी रीति से किया जायेगा जो कि उप-धारा () में भूमि 
के लिए विहित की जाये।"| 
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7. 2009 के राजस्थान अधिनियम से. 8 की धारा 89-क का प्रतिस्थापन,.- मूल अधिनियम 
की विद्यमान धारा 69-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌:- 


"89-क. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्षण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्ठा जारी 
किया जाना.- () कोई व्यक्ति जो नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर, नगरपालिका द्वारा जारी 
किसी पट्टे या अनुज़प्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह नगरपालिका से 
पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का 
नगरपालिका के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्षणण कर सकेगा, नगरपालिका ऐसे अधिकारों को 
स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगी। 

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है 
तो वह भी नगरपाल्निका से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी 
भूमि में अपने अधिकारों का नगरपाल्निका के पक्ष में अभ्यपषंण कर सकेगा, नगरपालिका ऐसे अधिकारों 
को स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगी। यदि ऐसी भूमि पट्टाधति आधार 
पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी 
किया जायेगा। 

(3) उप-धारा () और (2) के अधीन नगरपालिका दवारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने 
पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार नगरपालिका में निहित हो जायेंगे और नगरपालिका, 
इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक 
द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि 
के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगी। 

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगम्मों 
के अध्यधीन होगा जो भूमि से संत्रग्न थे और उप-धारा () और (2) के अधीन नगरपालिका दूवारा 
अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"| 

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 48 की धारा 94 का संशोधन.- मूल अधिनियम की 
धारा 494 की उप-धारा (7) के विदूयमान खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जायेगा, अर्थात्‌:- 

"(घ) लिखित अनुज्ञा वहां अपेक्षित नहीं होगी, जहां किसी व्यक्ति ने उप-धारा () के अधीन 
भू-खण्ड के ऐसे क्षेत्र पर, जो नगरपालिका की सुसंगत भवन निर्माण उप-विधियों में 
विहित किया जाये, संनिर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो। अपेक्षित दस्तावेजों को 
प्रस्तुत करमे और भवन निर्माण उप-विधियों में यथा विहित फीस जमा कराने के 
पश्चात संनिमाण कराया जा सकेगा। तथापि, यह उपबंध परकोटे वाले शहरी क्षेत्र/हिरिटेज 
क्षेत्र।निर्बंधित क्षेत्र, जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत विधि के अधीन पृथक्‌ 
उप-विधियां/नियम विद्यमान हैं, को लागू नहीं होगा।"। 


अध्याय 8 
अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 203 में संशोधन 


9. 203 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 में नयी धारा 50-ख का अंतःस्थापन.- अजमेर 
विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2043 (2043 का अधिनियम सं. 39), जिसे इस अध्याय में इसके 
पश्चात्‌ मूल अधिनियम कहा गया है, की विदूयमान धारा 50-क के पश्चात्‌ और विदूयमान अध्याय 
9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अथात्‌:- 

"50-ख. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी 
किया जाना.- () कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी 
पट्टे या अनुश्नपष्ति के अधीन से अन्यथा कोई गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण 
स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का 
प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्षण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार 
कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। 

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है 
तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि 
में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यपण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को 
स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है 
तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्ठा जारी किया 


जायेगा ।| 

(3) उप-धारा () और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने 
पर उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस 
अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक 
द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि 
के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा। 

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों 
के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा () और (2) के अधीन प्राधिकरण दूवारा 
अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"| 

0. 203 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 में नयी धारा 89-क का अंत्ःस्थापन.- मूल 
अधिनियम की विद्यमान धारा 89 के पश्चात्‌ और विदूयमान धारा 90 से पूर्व, निम्नलिखित नयी 
धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्‌ः- 


क्ति.. (!) राज्य सरकार या राज्य सरकार दूवारा इस 
निमित्त प्राधिकत शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन 
प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या अधिकारी दूवारा पारित या पारित किये गये समझे गये किस 


472 _____़> राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 24, 222। भाग 4 (क) 
आदेश या संकल्प के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में समाधान के प्रयोजन के लिए 


सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा, और ऐसा करने में, निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा 
होने तक ऐसा आदेश या संकल्प प्रास्थगित रखा जायेगा और उसे अग्रसर करने के लिए कोई भी 
कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त 
प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा नहीं कर ली जाये और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित न 
कर दिया जाये: 

परन्तु किसी आदेश या संकल्प से संबंधित कोई भी अभिलेख, ऐसे आदेश या संकल्प की 
तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ इस उप-धारा के अधीन नहीं मंगवाया जायेगा। 

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्‌, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी 
ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उल्लट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और राज्य 
सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिक्त अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और प्राधिकरण और उसके 
अधिकारियों और समितियों पर आबद्धकर होगा।”| 


विनोद कुमार भारवानी, 
प्रमुख शासन सचिव । 
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विनोद कुमार भारवानी, 
एय्ालंएनलओो 862/शॉत्रा'ए (0 8 (छ092॥0॥॥., 


शज्य के 


द्रीय मुद्रणालय, जयपुर। 


राजस्थान सरकार 
स्वायत्त शासन विभाग 
कमांक:प.8(ग)( )नियम / / डीएलबी / 24 // 69456 जयपुर, दिनांक : 27.09.2024 
समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, 
नगर निगम / परिषद / पालिकाएं, 
राजस्थान | 


विभागीय अधिसचना कमांक प.8(ग)अभि-42(._ नियम /स्वा0शा0वि0 / 42 // 44723 दिनांक 47.40. 
2042 द्वारा निम्नानुसार अधिसूचना जारी की गई थी:- 


"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के पुनर्समीक्षा (रिव्यू) के प्रावधान नहीं होने से कतिपय 
व्यावहारिक कठिनाईयाँ आ रही है। इन कठिनाईयों के निराकरण की दृष्टि से नगरीय निकायों के अधिकारियों 
को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत पुनर्समीक्षा (रिव्यू) की अधिकारिता प्रदत्त की जाती है।'" 


उपरोक्त अधिसूचना वर्तमान में भी यथावत्‌ प्रभावी है| 
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है | 


(दीपक नन्‍्दी) 
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव 


५... 


नलाइन आवेदन प्रकिया 


ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया : 


सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 हेतु नई वेबसाईट 


8॥98202 8]88/87. 70ए.॥] आरम्भ की गई है। अभियान में किये जाने वाले विभिन्‍न कार्यों की जानकारी, नगरीय 
निकार्यों के सम्बन्धित अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों की सूची, अभियान से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशों , 
परिपत्रों व दिशा-निर्देशों की जानकारी आदि समस्त सूचनाये उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जावेगी । 


अभियान के दौरान नगरीय निकार्यों द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों की सतत्‌ मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तरीय/संभाग 
स्तरीय /राज्य स्तरीय डैश-बोर्ड विकसित किया गया है। 


अभियान के दौरान निम्नलिखित कार्यों हैतु आमजन से आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जाकर नगरीय निकार्यों द्वारा 
ऑनलाईन निष्पादन किया जावेगा : - 


3. 90-ए के आदेश 


2. पट्टे जारी करना (प्राधिकरण /न्यास/नगरपालिकाओं की योजनाएं, निजी खातेदारी भूमि योजनाएं, सहकारी समिति 
अनुमोदित योजनाएं, 69-ए, स्टेट ग्रान्ट, कच्ची बस्ती) 


3. भवननिर्माण स्वीकृति 
4, उपविभाजन/पनर्गठन 


के नांग- हस्तान्तरण 


6. लीजजमा करना (वार्षिकलीज, 99 वर्षीय लीज, फ्री-होल्ड पटूटे हेतु लीज) 


7. पूर्वमेंजारी पटूटों को समर्पित कराकर नये पट्टे जारी करना 
आमजन द्वारा ॥क8/202] +8]9४97,209.॥7 वेब साईट पर 07॥#786 $0ए0०७ लिक के माध्यम से आवेदन 


किया जा सकेगा। आवेदन हेतु नगर मित्रों की सेवाएं भी आमजन द्वारा ली जा सकेगी। ऑन लाईन आवेदन हेतु आवेदक द्वारा 
७७४९) से किया जावेगा। 880) साईट पंजीकरण लिक पर उपलब्ध है। 


आमजन को विभिन्‍न सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हैल्प लाईन नम्बर ।800-80- 
627 पर हैल्प-डेस्क स्थापित किया गया है। 


शंजस्थान सरकार 


स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर 
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर) 


गैलीफैक्स न. 04-2222403, 2229344 ईमेल-ता9श88/400 70]. 


क्रमांक : ?8₹ ९५ /अभियान-2! /डीएलबी / 202 /843 दिनांक : 3,09,202 
आदेश 
प्रशासन शहरों के संग अभियान- 202! (शहर-2024 ) के दौरान नगरीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली निम्नांकित 
सेवाओं के लिए ()॥॥॥6 4७ 99॥08॥४0॥8 प्रारम्भ की गई है - 
पटूटों से संबंधित 
90-ए 
उपविभाजन/ पुनर्गठन 
नाम हस्तांतरण 
भवन निर्माण स्वीकृति 
लीज राशि 
. पटूटारूपान्तरण 
उक्त ()०॥76 सेवाओं के लिए स्वायत्त शासन विभाग एवं नगर नियोजन विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु 
राज्य सरकार द्वारा 007' के माध्यम से संलग्न सूची अनुसार 58 कार्मिकों (मास्टर ट्रेनर) को विशेष (078 प्रशिक्षण दिनांक 
5.09.202] को दिया जाना है। उक्त सभी मास्टर टेनर [0()आ7' से दिनांक 45,09 .202 को प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने से संबंधित 


जिले की नगरीय निकार्यों के कार्मिकों को दिनाक 7.09,202। तक (08॥08 सेवाओं का प्रशिक्षण देंगे। समस्त उपनिदेशक 
(क्षेत्रीय) यह सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवायेगें कि प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा संभाग के प्रत्येक जिले की नगरीय 
निकार्यों के कार्मिकों को दिनांक 77.09.2024 तक उपर्युक्त (0४6 सेवाओं का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्रदान कर दिया गया 


है। 
संलग्न :- उपरोक्तानुसार मास्टर ट्रेनिंग हेतु कार्मिकों की सूची। 


0 9 ए # 9७ ७ '-+ 


निदेशक एव विशिष्ट सचिव 


मास्टर ट्रेनर सूची 
नाम कार्मिक पद 


संभाग निकाय / कार्यालय नाम 
श्री जगदीश खीचड ' राजस्व अधिकारी 


बीकानेर बीकानेर 


कोटा कोटा (उत्तर) श्री मगन मीणा | सूचना सहायक | 9802009657 


जयपुर जयपुर ग्रेटर | श्री अचुल खण्डेलवाल | सूचना सहायक 9079844079 


राजसमन्द 
सित्तौडगढ़ 
प्रतापगढ़ 


डुंगरपुर 


डिक्राइ्फफा 2जाड, छि/क४फपा 


| 44... | जोधपुर जोधपुर | श्री खेतसिंह गहलोत | क्ाओएड: (७0 | 9829232707 

शिछट्ञावाागगशा 

| 45, | क्षिवाफ्रता (जा) | 9828500286 

2न्मशनिलजी छा पक मन मर निसिलिमीसिमीरिलिलिलिलिलिलिक गक्हाभाशाश मनन विन लिन भिनिलिट 

| 46. पीपाडशहर, बिलाड़ा, फलौदी, | श्री बगदाराम कनिष्ठ सहायक 

भोपालगढ़ 

का  ... पाली, सुमेरपुर, तख्तगढ, रानी, | श्रीमति सुमन चौधरी... | नगर नियोजन सहायक. | 96876639... 

फालना, बाली, सादडी, जैतारण, | 

सोजत 

| 48. जैसलमेर, पोकरण | श्री नीरज बंसल | 7044602255 

:+ । न फ5 जप फ ।।जजा ८ सं #ह नस भू पएभजज: जज: 

| 49. जालौर, भीनमाल, सांचौर | 9805057 

| 50, सिरोही, पिण्डवाड़ा, शिवगंज, | 9480825387 

आबूरोड, आबूरोड, जावल 

कल कपल कक । आम मय आन दम मम न लक 

कु | हटाए 70एछए फॉक्राशडा' (09 | 9. #धा( ५५858 | छ्कप्राज 70जशा श्र | 944448॥787 

हजाह (00तापरणाओं दंआाएल) शाएं.। | 

| । दांडालंएा 0एछत 

| [काल फफ़ाएँं एक्गाए एज .| 

| | जुन्दणाल्' बि4887 चिाछशआए है तंग । । 

| 52. 0क्रिए९ जी (आर 0एछए शब्द, कि, कांप कातीालचली | कराए प0चज ए॥0एढ/.._ | 84474925 

। ब्रज 7008, उ07 | । 

353. । 5िहा07 70ए!0 ९8४7७ 0708, । 80. /॥टए7" 080026९॥ छल 70एण छत हबव47449425 

। बिल 2078 [छाफपा | शिक्‍000 फप्राएशती (85 09७ । 

| [बडा जतंशा) 

54... 2] ००४ जी 09कवाए प0ण् शिक्राएण, | क, क्षाएंरीक शीडशाडक | #रंमगाक प0जएा शिक्राश | ह770588902.... 

हैक 

दा इत्मांण एज शिक्गादा णी००,... ह0, #ीएशाप दवा | एक पएजा शेक्राकश..._ | 9929990030 

] । [8 8/#7 ४076, (7998ए/ | | | 

56... [| एइल्काॉण०णा शिक्षा णी००, | कि, शीफलातीक दफा... | ऐकए पा शिक्षाएक | उावरब04494.... 
। कैजएणिडा 2.एा8, ?[7%छ्ष | 

ही... [| एक्काण्टीएश ओरिक्राक्णी०० | की. रिकंटो एवजक | एक्रए ए0जा शिक्रापक...| | छ85ह845543.... 
। क्राटक्रादा' 20, छादिन्राक्ष । । 

(8, | एल्लांग पणणा शिक्षाक्षणी००,.... कि. शिव भाए। शिक्षाह.... | ऐक्राए प0ज़ा शिक्षाक्ष. | 98436292....... 


प्रशासन शहरों के संग अभियान--2024 के अंतर्गत आमजन से संबंधित तकनीकी कार्यों को 
पूर्ण कराने हेतु “नगर--मित्र” (वैकल्पिक व्यवस्था) के पंजीकरण के संबंध में 


प्रशासन शहरों के संग अभियान-2024 के अंतर्गत आमजन से संबंधित तकनीकी कार्यों को पूर्ण कराने 
हेतु “नगर-मित्र” (वैकल्पिक व्यवस्था) के पंजीकरण के संबंध में अनुमोदन उपरान्त “नगर-मित्र” पंजीकरण 
प्रपत्र (80) राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों में दिनांक 44.07.2024 को प्रकाशित किये गये | 

उक्त पंजीकरण प्रपत्र (£0) के संदर्भ में नगर मित्रों हेतु प्राप्त लगभग 770 आवेदनकर्ताओं को प्रशासन 
शहरों के संग अभियान एवं अरबन सर्विसेज के संबंध में अवगत कराने हेतु कार्यालय मुख्य नगर नियोजक स्थित 
सभा भवन में दिनांक 24.08.2024 से 09.09.2024 0रत्रा॥70 कार्यक्रम का आयोजन किया गया | 


अभियान के अंतर्गत सेवाओं एवं अन्य नगरीय सेवाओं हेतु देय निर्धारित शुल्क संबंधित नागरिको द्वारा 
सीधे ही नगर-मित्र को भुगतान किया जावेगा एवं नगरीय निकाय द्वारा कोई तकनीकी कार्य करवाये जाने पर 
देय निर्धारित शुल्क संबंधित भूखण्डधारियों से वसूलनीय होगा | 

प्राप्त आवेदनों (व्यक्तिगत एवं संस्था) की जॉच करने हेतु आवेदकों को उनके द्वारा वांछित शहरों हेतु 
नगर मित्र के रूप में पंजीकरण किए जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है-- 

७ समस्त आवेदको (व्यक्तिगत एवं संस्था) हेतु पंजीकरण प्रपत्र अनुसार निर्धारित तकनीकी योग्यता की 
जाँच उपरान्त प्राप्त आवेदको को ही पंजीकरण हेतु मान्य किया गया है। तकनीकी योग्यता के अन्तर्गत 
प्राधिकरण स्तर के शहरों में बी.आर्क / बी.प्लान /बी.ई सिविल मय इंस्टीटयशन आफ इन्जीनियर्स की 
सदस्यता (सिविल) / इंस्टीटय्शन आफ टाउन प्लानरस इण्डिया, नई दिल्‍ली का एसोसिएट मेम्बर एवं 
नगर विकास न्यास स्तर के शहरों हेतु उक्त योग्यता धारियों के साथ--साथ सिविल /आर्कीटेक्चर में 
डिप्लोमा व शेष अन्य नगर परिषद / पालिका स्तर के नगरीय निकायों में उपरोक्तानुसार वर्णित योग्यता 
धारियों के साथ--साथ सिविल इन्जीनियरिंग में ड्राफ्टमेनशिप /आई.टी.आई /राजकीय सेवा से 
सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी (न्यूनतम कनिष्ठ अभियन्ता) को मान्य किया गया है| 


«५ व्यक्तिगत आवेदनकर्ताओं को शहरों का आवंटन आवेदनों पत्रों में उनके द्वारा चाहा गया शहर एवं 
आवेदक के निवास स्थान एवं पंजीकरण प्रपत्र में वर्णित आवेदक की तकनीकी योग्यता के आधार पर 
किया गया है | 


७ संस्था के रूप में आवेदनकर्ताओं को शहरों का आवंटन, शहरों की श्रेणी (यथा प्राधिकरण, न्यास, अन्य 
नगरीय निकाय), संस्था मे कार्यरत तकनीकी कर्मियों की तकनीकी योग्यता, उपलब्ध आवश्यक संसाधनों 
एवं प्रत्येक शहर में नगर मित्रों की उपलब्धता को सुनिश्चितता करते हुए शहरों का आवंटन किया गया 


है । 


अभियान के तहत्‌ नगरीय निकायों द्वारा नगर मित्रों के सहयोग से किये जाने वाले कार्यो हेतु चयनित 
नगर-मित्रों द्वारा नगरीय निकाय / हाउसिंग सोसाइटी / विकास समिति /भूखण्ड्धारियों द्वारा व्यक्तिश: निम्न 
वर्णित तकनीकी कार्यों हेतु आवेदन किए जाने पर पंजीकृत नगर-मित्र इन कार्यो हेतु सम्बन्धित कार्य का 
निर्धारित शुल्क लेते हुए निम्नलिखित कार्यों को संपादित कराने हेतु पत्रावली मय / आवश्यक तकनीकी व अन्य 
दस्तावेजो को संकलित कर नगरीय निकाय में अनुमोदन की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर एक शाउ06व 
8४[0॥02709 9 के माध्यम से ऊञ96 एवं ०॥॥786 प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत होगें:-- 


(0) विद्यमान योजनाओं के प्रारूप के ले-आउट प्लान तैयार करना [पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के अतिरिक्त 


अन्य योजनाएं जिनके ले-आउट प्लान तैयार नहीं हुए हैं) एवं 90-ए करने की कार्यवाही कर पटटे 
तैयार कराना | 


*& कृषि भूमि पर विकसित योजनाओं हेतु | 

* सघन / कच्ची बस्ती ,// पुरानी आबादी क्षेत्र में स्थित क्षेत्र / योजनाओं हेतु | 
«निजी खाते की भूमि / गृह निर्माण सहकारी समिति ,/ अन्य योजनाओं हेतु | 
«स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पटटे दिये जाने हेतु | 


(7) मास्टर प्लान /जोनल प्लान /सेक्टर प्लान के अनुरूप भू-उपयोग का सुपरइम्पोजिशन एवं भू-उपयोग 
परिवर्तन की कार्यवाही हेतु पत्रावली तैयार कराना | 


07) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69(ए) के अंतर्गत कतिपय भूमियों के अधिकारों के 
समर्पण की कार्यवाही बाबत | 


(५) खांचा भूमि / भू-पट॒टी / अतिरिक्त भूमि का आवंटन बाबत | 

(५) भूखण्डों का उपविभाजन एवं पुनर्गठन बाबत्‌ । 

(एं) भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्‌ | 

नोट:-- अन्य तकनीकी कार्य जैसा कि राज्य सरकार ,/ स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित किया जावें | 
नगर-मित्रों के चयन हेतु ईकजाई एवं शहरवार अस्थाई सूची कार्यालय मुख्य नगर नियोजक के आदेश दिनांक 
40.09.2024 को जारी की गयी है एवं स्थायी सूची दिनांक : 24.09.2024 को जारी की गई है, जो नगरीय विकास 
विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है | 


शजस्थान सरकार 
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, 


क्रमांक: #8(35)0॥9)/860097 980/205/ 2967-3207 दिनांक :-- 04.04.2049 
-:आदेश:- 

पिछले कुछ दशकों से राज्य में शहरीकरण एवं नगरीय विस्तार में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। शहरीकरण 
एवं नगरीय विस्तार की तीव्र गति के परिणामस्वरूप मू-उपयोग पर निरन्तर दबाव के फलस्वरूप एवं नगरीय 
क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं, यातायात व परिवहन व शहरी फैलाव, आवासों 
की कमी, पर्यावरण आदि अनेक नागरिक सुविधाओं से संबंधित चुनौतियां सामने आयी है ।नगरीय विकास एवं 
विस्तार को सुनियोजित रूप से किये जाने हेतु दीर्घधकालीन योजना होना आवश्यक है | 

राज्य सरकार द्वारा राज्य के लगभग समस्त नगरीय निकायों के मास्टर प्लान अधिसूचित किये जा चुके 
है। मास्टर प्लान के प्रस्तावों व नीतियों की प्रभावी ढ़ंग से क्रियांविति किये जाने हेतु विस्तृत योजना आवश्यक है | 
इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुएं राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों हेतु लागू मास्टर प्लान के क्षेत्र 
के क्षेत्रों में सम्मिलित नगरीय व कृषि भूमि के “जोनल डवलपमेन्ट प्लान” तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया 
है। 

जोनल डवलपमेंट प्लान,नगरीय विकास को सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए विस्तृत नियम और 
दिशा-निर्देश प्रदान करता है और नगरीय विकास को नियोजित तरीके से बढ़ावा देता है। नगरीय क्षेत्र के सतत 
विकास हेतु समस्त आधारभूत सुविधाएं स्थानीय पहुंच में उपलब्ध कराकर स्थानीय निवासियों को लाभान्वित किये 
जाने हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का जोनल डवलपमेंट प्लान में चिन्हिकरण कर उपलब्ध कराया जाना 
जोनल डवलपमेंट प्लान का प्रमुख उद्देश्य है | 

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 4554 /“ 2004 गुलाब कोठारी 
बनाम राज्य सरकार एवं अन्य हेतु समय--समय पर जोनल डवलपमेन्ट प्लान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदत्त 
किये गये है:- 
छाएएएा0एगड 88 एछश' लाश प्रशांत [2,08.20|7/ 


(().. 6 छ6ए20आआओशा &प्राणयाहड द्ाएं ॥॥868 छांत्वा४8 (0फ्शशधाशा छीतहा। शाशार पाता जिहशंस 
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8830 दाहएजाए 88 [॥89९06 0, 8 060॥7060, 
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उक्त निर्देशों की पालना हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.59 एसटीपी / डीएलबी / रिव्यू ऑफ 

एम.पी. // 44 // 2549 दिनांक 40.04.2048 एवं आदेश क्रमांक 78(35)॥7))/86९00799॥/205 दिनांक 07.06. 

20॥8 द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में जहां मास्टर प्लान लागू है, जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने 

हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के तहत्‌ जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने की क्रियान्विति भी 

निर्धारित की गई है। उक्त आदेशों के क्रम में उललेखित है की जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु 
प्रत्येक निकाय क्षेत्र की जोन सीमा (7096 80708५) का परिसीमन (00॥78800) कर आगामी कार्यवाही की 
जानी है | 

जोनल डवलपमेंट प्लान में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान की भू-उपयोग योजना को अध्यारोपित (इफ्रल- 

॥#70086) कर प्रमुख भू-उपयोग यथावत्‌ रखते हुये विभिन्‍न स्थलो पर एवं मौका स्थिति के कारण हुए वर्तमान 

भू-उपयोगो व मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोगो से भिन्‍न हो चुके भू-उपयोगो के विश्लेषण हेतु पृथक से 

मानचित्र भी तैयार किया जावेगा | 

जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु स्थानीय निकाय एवं नगर 
नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्य एवं इन--हाउस व आउट--सोर्स से किये जाने 
वाले कार्य हेतु विभिन्‍न चरणों (8॥828८४) एवं समय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:- 

विभिन्‍न चरणों (808288) के अनुसार जोनल डवलपमेन्‍न्ट प्लान तैयार करने की रूप रेखा 

चरण | जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्यो (&ल्‍#शंध४४) | विभाग का नाम कार्य का प्रकार कार्य की 


(890४) का विवरण जिससे, कार्य. | जिसके द्वारा कार्य | समय सीमा 
संबंधित है। | किया जाना है। (दिवस में) 


इन--हाउस / आउट-सोर्स 
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चरण | विभाग 


प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान का तकनीकी 
' अनुमोदन करना | 


निकाय के 


परामर्श से नगर | 
नियोजन विभाग | 


छ्वारा 


सेवायें प्राप्त कर नगर 
नियोजन विभाग द्वारा 
स्थानीय निकाय की 


सहायता से 


चरण-4 | डाटा संग्रहण, मास्टर प्लान के विद्यमान | नगर नियोजन | जीआईएस विशेषज्ञ 50 
 भू>उपयोग तथा सूचना प्रोधोगिकी विभाग([0०7१) | विभाग द्वारा | की सेवाऐं प्राप्त कर 
द्वारा जीआई.एस.प्लेटफॉर्म (08 ००७). पर | स्थानीय निकाय | नगर नियोजन विभाग 
' तैयार बेसमेप को काम में लेते हुए विस्तृत जोनल | की सहायता से | द्वारा स्थानीय निकाय 
 बेसमेप तैयार करना | की सहायता से 

चरण-2 | राजस्व नक्शें(२०ए०ए० ४०४), सरकारी भूमि, | संबंधित नगरीय आजउट-सोर्स 30 
| प्राकृतिक /भौगोलिक विशेषताओं, (एए८४/ | निकाय द्वारा 
| शजआंट॥। 7६४076४), वायदा / वचनबद्धता | नगर नियोजन | 
| (0कऋऑंणथआ७) से संबंधित भूमियों तथा नगरीय | विभाग की 
| निकाय/ वार्ड सीमा आदि को उपरोक्तानुसार | देख-रेख में 
' जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रथम चरण के 
| मानचित्र पर अध्यारोपित करना | 

चरण--3..| ()उपरोक्‍तानुसार द्वितीय स्तर तक तैयार बेसमेप | संबंधित नगरीय इन-हाउस 30 
का जमीनी /माँका सत््यापन(07००४० | निकाय तथा ! 
| ए्ल्‍त0800णा) नगर नियोजन 
विभाग. 
| 0) बेसमेप पर अध्यारोपित राजस्व नक्शों का | संबंधित नगरीय | राजस्व विभाग द्वारा 
| सत्यापन निकाय तथा |] 
राजस्व विभाग | 

का स्थानीय 
कार्यालय 
' चरण-4 | चरण-30) के अनुसार विस्तुत जोनल बेसमेप को | नगर नियोजन . इन-हाउस 
' अंतिम रूप दिया जाना | विभाग द्वारा | 
स्थानीय निकाय | 
की सहायता से 
' चरण-5 | चरण-4 एवं 3६४) के अनुसार तैयार जोनल | नगर नियोजन | जीआइईएस विशेषज्ञ 
 बेसमेप एवं मास्टर प्लान को अध्यारोपित | विभाग द्वारा | सेवायें प्राप्त कर नगर 
' करप्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान के मानचित्र | स्थानीय निकाय | नियोजन विभाग द्वारा 
| तथा रिपोर्ट भी तैयार करना | की सहायता से | स्थानीय निकाय की 
।.. सहायता से 
 चरण-68 | उपरोक्तानुसार चरण-5 के अनुसार तैयार | नगर नियोजन |. इन-हाउस 
प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान हेतु | विभाग के 
' आपत्ति /सुझाव आमंत्रित करना | परामर्श 
सेसंबंधित | 
नगरीय निकाय | 
। | द्वारा 
| चरण-7 | प्राप्त आपत्ति / सुझावों का अध्ययन एवं विश्लेषण | नगर नियोजन . इन- हाउस 
| कर प्रारंभिक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना विभाग के 
परामर्श से 
संबंधित नगरीय | 
निकाय द्वारा. 
| चरण-.8 | आपत्ति,/सुझाव रिपोर्ट को अंतिम रूप देना तथा | संबंधित नगरीय | जीआईएस विशेषज्ञ 
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' चरण--9 | जोनल डवलपमेन्ट प्लान का राज्य सरकार से | संबंधित नगरीय_| इन-हाउस 5 


अनुमोदन | निकाय द्वारा नगर] 
नियोजन विभाग से | 
परामर्श कर 


' चरण-40 | जोनल डवलपमेन्ट प्लान का प्रकाशन | संबंधित नगरीय | इन-हाउस अनुमोदन 


निकाय द्वारा नगर | उपरान्त 


नियोजन विभाग से 
परामर्श कर 


जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार करने की कूल समयावधि 275 


' नोट :-संपत्ति स्तर का बेसमेप: उपरोक्तानुसार चरण- पूर्ण करने के उपरान्त संपत्ति स्तर का बेसमेप कार्य भी समानान्तर रूप 
से आउट-सोसिंग के माध्यम से 90 दिवस में किया जाना आवश्यक होगा उक्त कार्य चरण-5 के कार्य में सम्मिलित 


किया जाना होगा | 


जोनल डवलपमेन्ट प्लान के विभिन्‍न चरणों का विस्तृत रूपरेखा-विवरण निम्नानुसार है:-- 


१. 


(अ) 


जोन की सीमाओं का सीमांकन | 


शहर के डवलपमेन्ट जोन की सीमाओं का सीमांकन मास्टर प्लान में निर्धारित प्लानिंग जोन की सीमा के 
अनुसार प्राथमिकता देते हुए नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ नगर 
नियोजक ,“ उप नगर नियोजक के द्वारा किया जाना है। उक्त सीमाओं का सीमांकन प्राकृतिक एवं भौतिक 
विशेषताओं, प्रमुख सड़कों तथा मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों को मध्यनजर रखते हुए भी 
सीमांकन आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। किसी भी शहर के जोनल डवलपमेन्ट प्लान में 
आवश्यकतानुसार शहर का सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जा सकता है | 

चरण-१4 :-- डाटा संग्रहण एवं विस्तृत जोनल बेसमेप तैयार करना | 

जीआईएस विशेषज्ञ को नियुक्त कर इन-हाउस विस्तृत जोनल बेसमेप नगर नियोजन विभाग द्वारा 
संबंधित नगरीय निकाय की सहायता से तैयार किया जाना है। जिन शहरों के बेसमेप तैयार करने का कार्य 
प्रारम्भ नहीं हुआ है उनके बेसमेप हेतु 7007' द्वारा जी.आई.एस. प्लेट फॉर्म पर तैयार बेसमेप को उपयोगमें 
लिया जावेगा | आवश्यकतानुसार टोटल स्टेशन सर्वे द्वारा अपडेशन कार्य करवाया जायेगा। जिन शहरों के 
जोनल डवलपमेन्ट प्लान हेतु स्थानीय निकायों द्वारा कायदिश जारी किया जा चुका है, उनका कार्य 
कार्यदेश अनुसार जी.आई.एस. आधार पर पूर्ण किया जावेगा | 0077 द्वारा जिन शहरों के बेसमेप तैयार 
नहीं किये गये हैं, उनके बेसमेप स्थानीय निकायों द्वारा जी.आई.एस. आधार पर आउट सोर्सिंग के माध्यम 
से तैयार किये जावेंगे | 


0) प्रथम चरण के विस्तृत जोनल बेसमेप में आवासन और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा 
निदेश / मानक (एक्राफ्ंब्रांणा ण 05 55०१ ४४ शिंक्रा3) के अनुसार निम्नलिखित 
विशेषताओं की शेपफाईल ($0989४ ॥68) बना करनिम्नानुसार वर्णित विशेषताओं कोदर्शाया जाना 
अनिवार्य है :-- 


० सभी भौतिक / प्राकृतिक विशेषताएं जैसे की सड़के, रेलवे लाईन, नहरें, नदी / नालें, जलाशय, 
वनक्षेत्र, उपयोग के अनुसार विद्यमान विकास आदि | 


* सार्वजनिक उपयोगिता /सेवा की लाइने जैसे की एच.टी. / एलटी लाईन, गैंस लाईन, टेलिफोन 
और जलापूर्ति पाइप लाईन आदि का संरेखण (4॥00ए00॥0 | 


* सभी नक्शे जैसे कि राजकीय भूमि, नगरीय निकाय की भूमि, चारागाह भूमि, राजस्व नक्शे, 
प्यूनिसिपल वार्ड सीमा आदि | 


*» आकृति (?!णआा०णा$), यदि आवश्यक हो | 
* जोन में अवस्थित सभी प्रमुख लेण्डमाक | 
() विस्तृत जोनल बेसमेप में जोन सीमा में स्थित सभी अकृषि सम्पत्ति का अंकन विद्यमान भू-उपयोग के साथ 
किया जाना भी आवश्यक है। उक्त कार्य समानान्तर रूप से आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्थानीय निकाय 
द्वारा 90 दिवस में पूर्ण कर नगर नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे चरण-5 के कार्य में 
सम्मिलित किया जावेगा | 


नोट :-सभी मानचित्र 4:4000 के पैमाने (७056) पर तैयार किये जाने तथा लीजेण्ड एवं अन्य लिखित विवरण 
हिन्दी एवं इग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा जाना आवश्यक है | 
(बे) नगरीय निकाय द्वारा डाटा संचयन कर नगर नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाना है| 
*» राजस्व मानचित्र एवं उनका डिजिटल डाटा का संचयन | 
* आवंटित राजकीय भूमियां, 90ए ,“90बी आदेशित भूमियां अनुमोदित ले--आउट प्लान की भूमियां 
एवं वायदा / वचनबद्धता (१॥ा77्रश्ञा५) से संबंधित भूमियों आदि का संचयन एवं सूचीबद्ध 
करना | 
" सरकारी भूमियां, नगरीय निकाय की भूमियां, चारागाह भूमियां, वन भूमि, नदियां, जलाशय, 
पहाडी, नहर इत्यादि की भूमियों का डाटा संचयन | 
*» अन्य आवश्यक डाटा जोकि जोनल बेसमेप तैयार करने में सहायक हो | 
3. चरण--2 :-राजस्व नकशें(२७ए४७॥०० '४०७४),सरकारी भूमि, प्राकृतिक /भौगोलिक विशेषताओं, 
(राप३॥/शाएशं०व 7७४४7८४), वायदा ,/ वचनबद्धता (0प्राग्रां॥7०708) से संबंधित भूमियों तथा नगरीय 
निकाय /» वार्ड सीमा आदि को उपरोकतानुसार जोनल बेसमेप के मानचित्र पर अध्यारोपित करना | 
राजस्व नक्शें (२८एथए०८ (४७४), सरकारी भूमि, प्राकृतिक / भौगोलिक विशेषताओं, (५क्राणाबा/शाएडंटं 
ए७४एा४७), वायदा /वचनबद्धता (१७४ल्‍7४7४7००॥8) से संबंधित भूमियों तथा नगरीय निकाय / वार्ड सीमा 
आदि को उपरोक्तानसार जोनल बेसमेप के मानचित्र (प्रथम चरण के मानचित्र) पर अध्यारोपित करने का 
कार्य संबंधित नगरीय निकाय द्वारा आउट-सोर्स कर नगर नियोजन विभाग की देख-रेख में निर्धारित 
समयावधि में कराया जाना है | 
4. चरण--3 :-- 
() बेसमेप का जमीनी / मौका सत्यापन ((॥0एतवते भरच्चातंक्टिक्ञांणा) 
जोनल बेसमेप का जमीनी / मौका स्तयापन संबंधित नगरीय निकाय में नियुक्त अभियन्ता और नगर 


नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत जिला नगर नियोजक /सहायक नगर नियोजक के 
द्वारा किया जाना है | 


() बेसमेप पर अध्यारोपित राजस्व नक्शों का सत्यापन 


स्‍थानीय निकाय द्वारा जोनल बेसमेप पर अध्यारोपित राजस्व नक्शों का सत्यापन राजस्व अधिकारी के 
द्वारा निर्धारित समयावधि में कराया जाना है | 


चरण-4 :--चरण--3() के अनुसार विस्तृत जोनल बेसमेप को अंतिम रूप दिया जाना | 
प्रारूप जोनल बेसमेप को चरण-3 के अनुसार सत्यापित करने के उपरान्त नगर नियोजन विभाग के द्वारा 
जांच कर स्थानीय निकाय के सहयोग से अंतिम रूप दिया जावेगा | 


चरण--5 :-जोनल बेसमेप एवं मास्टर प्लान को अध्यारोपित कर प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट 
प्लान के मानचित्र तथा रिपोर्ट भी तैयार करना | 

चरण--4 एवं 3(#) के अनुसार तैयार बेसमेप एवं मास्टर प्लान को अध्यारोपित कर ड्राफ्ट जोनल 
उवलपमेन्ट प्लान जीआईएस विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त कर नगर नियोजन विमाग द्वारा स्थानीय निकाय की 
सहायता से तैयार किया जायेगा। उक्त जोनल डवलपमेन्ट प्लान में सड़के,राजस्व रिकार्ड के अनुसार 
जलाशय, उपवन, सरकारी भूमि, मास्टर प्लान के प्रस्तावित भू-उपयोग, अन्य प्रस्तावित आधार-भूत 
सुविधाएं आदि दर्शाते हुए मानचित्र एवं विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी है | 

साथ ही विद्यमान विकास,वायदा /वचनबद्धता (/७रणिट्ताड) से संबंधित भूमियों,तथा प्रस्तावित 
जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रस्तावों के फलस्वरूप यदि थोडा बहुत मास्टर प्लान में परिवर्तन की 
आवश्यकता होती है तो इसके संबंध में भी एक विस्तृत रिपोर्ट साथ ही तैयार की जानी है| जोन में उपलब्ध 
सुविधाओं का आंकलन एवं [शा)शग गाईंड लाईनस के अनुसार जोन की भावी आवश्यकताओं का 
आंकलन कर जोन में सुविधाओं की कमी का आंकलन कर सुविधाएं प्रस्तावित की जावेगी | 

नगरीय निकाय द्वारा प्रत्येक जोन में आधारभूत सुविधाएँ विकसित किये जाने हेतु भूमि चिन्हित की जावेगी | 
इस हेतु प्रथमतया प्रस्तावित भू-उपयोग, विद्यमान भू-उपयोग एवं जोन की भावी जनसंख्या के विश्लेषण् 
पश्चात्‌ आवश्यक सुविधाओं का आंकलन किया जावेगा एवं तदूनुसार आवश्यक भूमि क्षेत्र प्रस्तावित कर 
भूमि चिन्हित की जावेगी | भूमि चिन्हिकरण हेतु जोन में स्थित राजकीय भूमि को प्राथमिकता दी जावेगी एवं 
राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने पर निजी भूमि धारक की सहमति से निजी भूमि चिन्हित की जावेगी | 
निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति हेतु #णएग्राह् 7880470ण7 व टाउनशिप 
पॉलिसी के तहत ले-आउट प्लान अनुमोदन के समय उपरोक्त आंकलन के अनुसार सुविधाओं का 
प्रावधान रखा जाना आवश्यक होगा | 

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम, स्थानीय निकाय से विभिन्‍न मूलभूत परियोजनाएं 
यथा जला आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सिवरेज, ठौस कचरा प्रबन्धन, ड्रेनेज इत्यादि योजनाओं की जानकारी 
प्राप्त कर इन्हें जोनल डवलपमेन्ट प्लान में दर्शाया जावेगा। यदि संबंधित विभागों द्वारा योजना तैयार नहीं 
की गई है तो उनके प्रस्ताव प्राप्त कर तदानुसार जोनल डवलपमेन्ट प्लान में दर्शाया जावेगा | 


चरण-8 :-चवरण-5 के अनुसार तैयार प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान हेतु आपत्ति / सुझाव 
आमंत्रित करना | 


नगर नियोजन विभाग के परामर्श से संबंधित नगरीय निकाय द्वारा प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान को दो 
दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस एवं नगरीय निकाय के नोटिस बोर्ड एव नगर के प्रमुख स्थानों पर 
आपत्ति “सुझाव आमंत्रित करने बाबत्‌ नोटिस चस्पा कर 20 दिवस के अन्तराल में आपत्ति /सुझाव 
आमंत्रित किये जाने हैं। उक्त प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान की प्रति नगरीय निकाय कार्यालय में 
आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना आवश्यक है। उक्त प्रति नगरीय निकाय तथा नगर नियोजन 
विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करायी जारी होगी | 


एवं वस्तुस्थिति के अनुसार एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर तथा प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान पर प्राप्त 
आपत्ति /सुझावों से संबंधित भूमियों का अंकन मय विभागीय टिप्पणी तैयार कर नगर नियोजन विभाग को 
निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करनी होगी | 


9. चरण-8 --आपत्ति /सुझाव रिपोर्ट को अंतिम रूप देना तथा प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान 


का तकनीकी अनुमोदन करना | 

संबंधित नगरीय निकाय से आपत्ति /सुझाव रिपोर्ट क्षेत्रीय नगर नियोजन कार्यालय में प्राप्त होने के 
उपरान्त जोनल डवलपमेन्ट प्लान एवं आपत्ति /सुझाव रिपोर्ट का अवलोकन कर जोनल डवलपमेन्ट प्लान 
को नगर नियोजन विभाग द्वारा जीआईएस विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त कर अंतिम रूप दिया जायेगा तथा 
पूर्णरूप से तैयार जोनल डवलपमेन्ट प्लान पुन: संबंधित नगरीय निकाय को तकनीकी अनुमोदन उपरान्त 
प्रेषित किया जावेगा | 


40. चरण-9 :-जोनल डवलपमेन्ट प्लान का राज्य सरकार से अनुमोदन | 


नगर नियोजन विभाग से प्राप्त तकनीकी रूप से अनुमोदित जोनल डवलपमेन्ट प्लान को 
न्यास / प्राधिकरण मण्डल अथवा नगर पालिका बो्ड से अनुमोदन बाबत्‌ स्थानीय निकाय द्वारा राज्य 
सरकार को प्रेषित किया जावेगा | 


44. चरण--40 :-जोनल डवलपमेैन्ट प्लान का प्रकाशन | 


स्थानीय निकाय द्वारा जोनल डवलपमेन्ट प्लान के राज्य सरकार से अनुमोदन के उपरान्त दो देनिक 
समाचार पत्रों में आम-सूचना जारी की जावेगी। जोनल डवलपमेन्ट प्लान की प्रति नगरीय निकाय 
कार्यालय में आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा किसी व्यक्ति द्वारा चाहे जाने 
पर प्रति बेचान भी की जानी होगी | उक्त प्रति नगरीय निकाय तथा नगर नियोजन विभाग की वेबसाईट पर 
भी उपलब्ध करायी जारी होगी | 
जोनल डवलपमेंट प्लान हेतु केन्द्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एारशग 
(0प्रां50/965 एवं राज्य सरकार की आवंटन नीति व समय-समय पर जारी आदेशो के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर 
मूलभूत, आधारभूत, भोतिक व सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते 
है | निम्नानुसार मानदण्डों के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति, 20778 7587४7०७ व टाउनशिप पॉलिसी 
के तहत ले-आउट प्लान अनुमोदन के समय उपरोक्त आंकलन के अनुसार सुविधाओं का प्रावधान रखा जाना 
आवश्यक होगा | 
4.0 यातायात संरचना (न्लाइएछ0७ & (7#शप्रो्वांएा) 
4.।. विभिन्‍न सड़कों के मार्गाधिकार हेतु निर्धारित मानक स्तर | 
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4. रष्ट्रीय राजमार्ग हे एवं राज्य राजमार्ग 


2... प्रमुख सड़क (&#छपंत्र १080) 


3... उप प्रमुख सड़क (88, 4/८79|२090) 


4... मुख्य सडक 


5. | पहुंच मार्ग 


6... आन्तरिक सड़क 


2.0 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक व आधारभूत सुविधाएँ (्रा।ब्रषडशाएप्राःह 78 ला।।॥९8)-- 
किसी भी शहरी क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता सामाजिक, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पहुंच पर निर्भर 
करती है। इनमें निम्नलिखित आधारभूत संरचना शामिल है:-- 
मामाजिक आधारभूत सुविधाएँ :- 


() 
(77) 
(॥॥) 
(५) 
(४) 
(४7) 
(५॥) 
(५॥॥) 


(32) 


शैक्षणिक सुविधाएँ 

स्वास्थ्य सुविधाएँ 

सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाएं 
मनोरंजन की सुविधाएँ 

खेल सुविधाएं 

वितरण सेवाऐं+- 

सुरक्षा सुविधाएँ 

सामुदायिक केन्द्र 

बैंक आदि | 


नोट:-उपरोकतानुसार वर्णित सामाजिक आधारभूत सुविधाओं हेतु भूमि का क्षेत्रफलनिम्न तालिकाओं में वर्णित 
अनुसार, भू आवंटन नीति--2045 के अनुसार, एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों 
अनुसार एवं सम्बन्धित विभागों के मानदण्डो / आवयकतानुसार रखा जा सकेगा | 

2.4 शैक्षणिक सुविधाएँ 


वि //5 
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क्र. वर्ग लाभान्वित जनंसख्या प्रति | क्षेत्रफल 
सं. यूनिट 
..प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक /..[. 4000-5000.. [2000-3000 वर्ग मीटर. 
2. माध्यमिक /उच्च मा. विद्यालय... 7500-40000 | 4000-8000 वर्ग मीटर 
3... निःशक्तजन(ऋष्णंभाए 8छव्ठ)..... आवश्यकतानुसार | 2000-4000 वर्ग मीटर 
| छात्रों हेतु विद्यालय 
2.2 स्वास्थ्य सुविधाएं 
| क्र. वर्ग बेड संख्या | लाभान्वित जनंसख्या ... क्षेत्रफल 
सं. प्रति यूनिट 
!.. | बडे अस्पत्ताल 54 से अधिक 8000 व.मी. तक 
2. 


' डिस्पेंसरी / छोटे अस्पताल,नर्सिंग. | 25-50 5000-5000 | 500-4500 व.मी. 


| होम,/उप स्वास्थय भवन 


2.3 सामाजिक व सांस्कृति सुविधाएँ 
क्रंसं, ..रः वर्ग... लाभान्वित जनंसख्या प्रति यूनिट... क्षेत्रफल... 
नि नकल अशोक नल नल नमनक लीक मम न) पक नम की नमाज क जीन नाक नमक अर मक परक नमन अमन लक मन का मम मन तन कलम कप क लक न कम का जननी कल न कक मी न जन कल मील जा मननीक नल मम कम जन कल मकी लक न जद असल न डात। ॥ कक पक पक पक पलक कफ फ मन क पक जम नकल जन कम कील नाक जनक जल लक न जनक लक जम कलक लीन म मील नमन नकल लक न अमल न जन कम मव कली क न नकवी कक न जम कमी कक पा कल कल कमल कमीज लक कम लक नल पी; 


4. | आंगनबाड़ी /शिशु गृह ((४००ा०) क्षेत्र की आवश्कतानुसार | 200--300 व..मी. 


सामुदायिक भवन | 4000 वी. 
सामुदायिक भवन व बारात घर, | 2000 व.मी. 


पुस्तकालय आदि 
कब्रिस्तान, शमशान 


कब्रिस्तान व शमशान यथासंभवपरिधि नियंत्रण क्षेत्र में प्रस्तावित हो | उक्त स्थल के साथ संबंधित सुविधाऐं जैसे कि 
धार्मिक स्थल, खुला क्षेत्र जन उपयोगी सुविधाएं आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जावें | 


2.4 आमोद-प्रमोद स्थल 


क्रं.सं. वर्ग लाभान्वित जनंसख्या प्रति यूनिट |... क्षेत्रफल 


। 
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4. | प्रत्येक जोन पर प्रस्तावित पार्क 0000-5000 | 40000 व.मी. तक 


409,0(08/--59(॥॥0 


4. पुलिस चौकी आवश्यकतानुसार 500 व.मी. 
2. पुलिस स्टेशन आवश्यकतानुसार 2000 व.मी. 
3. ट्रैफिक /पुलिस नियंत्रण केन्द्र आवश्यकतानुसार स्थिति अनुसार 


मम मा जल न 80 हित मिल ल बम मल मी व अत पतली ली मम मील मा अमर मी जल आम मम मम परम मल मम 22 मम मम 5 मम मम मम मल मम मम मम मत मम मल मम मल मा न ड 0 था मल मल अप मम वी कि 2 मी 


इकाई 
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2.5 वितरण सेवाऐं 


]. पेट्रोल / डीजल / सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन जोनल डवलपमेन्ट प्लान में निम्नानुसार क्षेत्रों (प्रतिबंधित 
क्षेत्र को छोडकर)में नियमानुसार अनुज्ञेय होगें | 


() सामुदायिक / वाणिज्यिक केन्द्र (फिलिंग स्टेशन मात्र) 
(7) आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र 

(7) नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे 

(ए) विकसित ग्रामीण क्षेत्र 


(ए) छाशा। (,079965 
(शं) प्रमुख सड़के 
2.7 अन्य वितरण सेवाऐं 
() एल.पी.जी. गोदाम / कूकिंग गैस गोदाम 


| क्रंसं. |. वर्ग | लाभान्वित जनंसख्या गैस भण्डारण क्षमता भूखण्ड का क्षेत्रफल 
प्रति यूनिट (कि.ग्रा. में) (व. मी.) 
ु एल.पी.जी. [ आवश्यकतानुसार. 2000-40000 
गोदाम/ | आवासीय पा 
' कुकिंग गैस _ छोडकर 0000-42000 
गोदाम 
42000-45000 
5000--20000 
मा 20000 से अधिक 2500 


2.8 अन्य सुविधाएँ:- 
क्षेत्र की आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाएँ यथा विशिष्ट शैक्षणिक सुविधा, विशिष्ट बाजार, ट्रांसपोर्ट 
संबंधित सुविधाएँ, पाकिंग, ग्रिड सब स्टेशन, जलापूर्ति हेतु स्थल, सीवेज पंपिंग स्टेशन इत्यादि का 
प्रावधान रखा जावेगा । 
फायर स्टेशन और अन्य अग्निशमन सुविधाओं हेतु दिशा-निर्देश :- 
. फायर स्टेशन ऐसे क्षेत्र में स्थित होना आवश्यक है जिससे कि दमकल सेवा अधिकतम 3-4 मिनट में 
आपदा स्थल पर पहुंच सकें | 
2. फायर स्टेशन संभवतः कॉर्नर भूखण्ड व मुख्य सड़क पर स्थित होना चाहिए एवं दो निकास द्वार होना 
आवश्यक है | 
3. नये विकसित क्षेत्र में फायर हाईड्रेंट के लिए भूमिगत पाइपलाईन की प्रस्तावित किये जाने का प्रावधान 
रखा जायें । 
4. जिनक्षेत्रों में फायर स्टेशन स्थापित करना (अतिसघन क्षेत्र] संभव नहीं है वहां भूमिगत अथवा स्थल पर 
फायर हाईड्रेंट व पानी की पाईपलाईन का आवश्यक रूप से प्रावधान रखा जायें | 
5. फायर एजेंसी द्वारा अग्निशमन प्रावधान करने से पूर्व अग्निशमन कार्यालय द्वारा स्वीकृति ली जानी 
आवश्यक होगा | 


3.0 आर्थिक व सामाजिक सुविधाएँ:-- 
(). छत छेध्एणज' 
().. ्ञाजिशाओं 82ए0' 


3... वाणिज्यिक / व्यवसायिक संरचना 


| क्र... वर्ग लाभान्वित जनंसख्या | क्षेत्रफल दुकानों की संख्या 
सं. प्रति यूनिट 
.. स्थानीय (लोकल) बाजार 5000 | 500 व.मी. 4-440 व्यक्ति 
2. स्थानीय बाजार मय सर्विस 4--200 व्यक्ति 
सेन्टर आदि 
3. |साप्ताहिकबाजार...... या2स्‍थान प्रतिषलाख 04है0. | आवश्कतानुसार 


4... फरणिणान 5990०४/५वातांतह8 | सर्वे के आधार पर उपलब्ध | आवश्यकतानुसार | 4 प्रति 40 भूखण्ड 


| &07९ संख्या हेतु 
5. | दुः्ध वितरण केन्द्र / डेयरी बूथ | आवश्यकतानुसार | आवश्यकतानुसार | आवश्यकतानुसार 
इन्फास्ट्रक्चर प्लानिंग -- 


!. पाकिंग व अन्य खुले क्षेत्र वाणिज्यिक केन्द्र में इस प्रकार से प्रस्तावित हो जिससे की अन्य समय में वहां 
सप्ताहिक बाजार लगाया जा सकें | 

2. इन्फोरमल सेक्टर के साथ ठोस कचरा प्रबंधन व अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी प्रस्तावित हो | 
प्रस्तावित क्षेत्रीय प्लान में व्यवसायिक जोन में अनुज्ञेय गतिविधियाँ-खुदरा व्यापार, इन्फोरमल शॉपिंग, 
वाणिज्यिक कार्यालय, सिनेमा, होटल, अतिथि गृह, बैक, एटीएम, नर्सिंग होम, सभागार, पुस्तकालय, साप्ताहिक 
बाजार, स्थानीय सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सब-फायर स्टेशन, 
पुलिस स्टेशन, शॉपिंग सेन्टर | 
3.2. इन्सीडेन्टल फूटकर व्यापार हेतु मापदण्ड- 


| क्रं.सं. . स्थान अनुज्ञेय इकाई 


.._ खुदरा व्यापार केन्द्र प्रत्येक 40 दुकानों पर 3--4 इकाई 


3. ल्‍ थोक व्यापार केन्द्र व फेट कॉम्पलेक्श 
5. ल्‍ बस टर्मिनल 4 इकाई प्रति 2 बस 
6. [विद्याय..... <य<-<-रररझ<<झ<झ<झ<झ<&#>ररय<्<्<यः<यआझयआझआझआझ&# र॒र॒र॒र॒य 
' प्राथमिक विद्यालय 
माध्यमिक / उच्च माध्यमिक 
परर्क...............  रर्र्आ >-3 इकाई ....्य्<्-यजञजञा ररः 
आवासीय क्षेत्र... इकाई /90 भूखण्ड....्र््-पय्<्<्-र<्<जञजञख+< 
9 औद्योगिक क्षेत्र 5-0 इकाई प्रति40900 कर्मचारी _..।ह७0+$७“» 


0. रेलवे स्टेशन 


*» (उपरोक्त सारणियों में वर्णित जनसंख्या वर्तमान में 770[७०४७४०6७ए१३४ऊः के आधार पर मानी जावें] 
वेडिंग जोन का सीमांकन--जोनल डवलपमेंट प्लान में वेंडिग जोन, प्रतिबंधित वेडिंग जोन व गैर प्रतिबंधित वेडिंग जोन 
की सीमा निर्धारण आवश्यक रूप से किया जाना होगा | 


सिड्ररसरसरसरसरसरसरसरसरसरस२नसरसरसरसरसरसरसरसन्‍२सरनफरसरस कक 
4.4 शहरों में न्यूनतम 45 प्रतिशत ग्रीन कवर विकसित किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार करना | 
4.4. प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा नगरीय क्षैत्र में स्थित पार्क को विकसित किया जावे एवं पार्कों एवं खुले स्थलों 
पर जन सहयोग से सघन वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित किया जावें। मास्टर प्लान में प्रस्तावित 
पार्क / खुले स्थल हेतु आरक्षित भूमि को चिन्हित कर पीपीपी मॉडल अथवा अन्य उपयुक्त साधनों से 
विकसित किया जावें एवं इनमें सघन वृक्षारोपण किया जावें | 
4..2 नगरीय क्षेत्रों में स्थित प्रमुख सड़कों के सहारे-सहारे एवं मध्य (९००॥४॥) में सघन वृक्षारोपण किया जाना 
सुनिश्चित किया जावें | 
4.2 प्रत्येक शहर मे न्यूनतम एक बालोद्यान प्रतिवर्ष विकसित किया जावें | 
4.2.4 नगरीय क्षेत्र में स्थित शहर के प्रमुख पार्क को सैन्ट्रल पार्क के रूप में विकसित किया जावें तथा सैन्द्रल 
पार्क में बच्चों एंव वरिष्ठ नागरिकों हेतु समुचित सुविधाएँ विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जावें। 
4.2.2 नगरीय क्षेत्र में स्थित योजनाओं में उपलब्ध पार्कों को सुचिबद्ध किया जावे तथा प्रत्येक योजना में प्रति वर्ष 
कम से कम एक पार्क बच्चों एंव वरिष्ठ नागरिको हेतु आवश्यक सुविधा युक्‍त रूप से विकसित किया 
जावें। 
जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने हेतु विशिष्ट मानदण्ड:-- 
]. जोनल डवलपगमेन्ट प्लान के कार्य के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले मानचित्र एवं रिपोर्ट का विवरण 
निम्नानुसार है:- 
* विभिन्‍न मानचित्र जो जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत तैयार किये 
जाने है:- 
() जोन का बेसमेप मय सम्पत्ति स्तर का विवरण दर्शाते हुए | 
(४) बेसमेप पर अध्यारोपित (5प/८7777086) वर्तमान विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र एवं मास्टर 
प्लान भू-उपयोग | मानचित्र में मास्टर प्लान भू-उपयोग से विचलन भी दर्शाया जावेगा | 
(॥7) बेसमेप पर कमिटमेन्ट्स एवं राजकीय भूमि व राजस्व रास्तो का अंकन करते हुए मानचित्र | 
(५) प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान मानचित्र (विभिन्‍न भू-उपयोग, बेसमेप पर खसरा 
सुपरइम्पोजिशन, सम्पत्ति स्तर का विवरण विद्यमान सुविधाओं, प्रस्तावित जोन स्तर की 
सुविधाओं, मास्टर प्लान सड़के एवं जोन स्तर की सड़के, आवश्यकतानुसार बहुमंजिलें ईमारत 
क्षेत्र, मिश्रित भू-उपयोग क्षेत्र तथा २९०१९ए७०एाशा ४४४ एवं आवश्यकतानुसार 87७ 
7078 78४5 का अंकन प्रदर्शित करते हुए। ) 
* उक्त मानचित्रों के साथ-साथ जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य में विस्तृत रिपोर्ट भी अनुमोदन हेतु 
तैयार की जानी होगी जिसमें निम्नानुसार वर्णित बिन्दुओं को शामिल किया जाना आवश्यक होगा | 
(0) संक्षिप्त परिचय | 
(7) साईट पृष्ठभूमि एवं विश्लेषण | 
(7) विद्यमान भू-उपयोग विश्लेषण एवं मास्टर प्लान भू-उपयोग से विचलन का विवरण | 
(४) योजना पैरामीटर 
(४) जोन में विद्यमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं का आंकलन 
(शं) प्रस्ताव और विकास रणनीति | 


(शा) सोसधन जुटाना और क्रियान्वित करना | 
(शा) सार्वजनिक सहयोग एवं भागीदारी | 
विशिष्ट क्षेत्र अथवा उपजोन /सेक्टर की विस्तृत //४९-0९एशे०एफाशश४आ योजना :-- 
जोन के अन्तर्गत किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा उपजोन /सेक्टर की विस्तत /२९-/०४४८॥०७४७४॥॥ योजना 
तैयार की जाती है तो यातायात संरचना के साथ निम्नानुसार सारणियों के अनुसार फूटपाथ / साईकिल 
ट्रेक के मानदण्डो को शामिल किया जाना होगा। विस्तृत योजना में गाईड लाईन अनुसार न्यूनतम 
आवश्यक ग्रीन कवर विकसित किये जाने हेतु कार्य योजना प्रस्तावित की जावेगी | 


() विभिन्‍न भू-उपयोग अनुसार फूटपाथ की आवश्यक चौड़ाई | 


का जय नउाउनजकोक़्काकतत्ल्च्त्त््त्ल्ल्प़़्ुुिुटवा्यााोााकतातात ोाआआआओअलकिक भला आआि्चलकामॉोा ॉककाॉवैिका का ोकाियऋाचाकाक ऋवकायछकाव़ोाख को च ॉोाााचकाका़ाोा ऑऋऋाकाथाकयका जा जाएििीिपर्फ्््ल्््श्च्््च्ह्ज््ल्खफ्ख््््ज जा पा मम मर पक 


+ न्पपययययययययय।य।य।यययय।// पति पपतप+भ+भै्प्प्प| 


4..._ आवासीय /मिश्रित उपयोग क्षेत्र हेतु पैदल पथ (फुटपाथ) की न्यूनतम चौड़ाई 4.8 
2. वाणिज्यिक / मिश्रित उपयोग क्षेत्र के समक्ष 


नि न नल ञञल्‍ ल्‍ ल्‍ >> तल न तट ल्‍ टन न ड नि टटटञआनननन न हल हट हनन हट डटटट हि आन लत डडतनल  ञ लि लल ञनल्‍न न तन लि टञहआिि न ञहह हनन ञलटञ हनन न न न घन  ञ ञ व ञल्‍ञ ञ हनन ञञञटञञ आन ञ हट हट हट हट ञ >> ० >०>०>०55555५+--+-+---+- 


3... व्यवसायिक ((करतनणंत्र #णएए) क्षेत्र के समक्ष 


नि 5 नल ञञ ञ ञ ञ >> >> ल्‍ल्‍ल्‍ल्‍ ल्‍ ल्‍ तन ल्‍ल्‍तन  ञञलञञञ आन ञञञ हट ञञ आन िि न न ननन  ञ ञञञल्‍टञञञ व ल्‍ल्‍ न न हनन तट हट ञ हनन हनन तह ह हि ञहल्‍ल्‍ न न ननन  ञल्‍ओ  घ िइि इन तह ञञञ आन हि हञ आन हट हट > ञ >> ० ०>०+०55555५+++--+---+-] 


4. बस स्टोप 


] 
5 3 5३ व छा जन व व व न जन न गत वन रद न कह न गन न जन सन जनास्क्क्क्प्क््च्त्फ्न्करिरलरारिर्र्रक्ररर रलस्कजनयव््््क््ाकाजच्कक का मै चाचकयव ककया च  ऋआञखखखहग््न्त््जआधविलल जि आलडिनययच 


अन्य“ एप ८: ८::८:८:८::्:््:््:्््््््््््््््््््््््ज।३-/-/््््््््--्््ज्जैफ---//----ज]॑न्ज्ज।/आ-ओऑ/आ>आ>्््््््््््््््््््््प्््््््््््््जज-्््््््््जज----््]्ह्ल्््ज्््््््प्प्प््प्प््््््््््््््््््््््््््््््््््््प्््््््््््््््््््््प््््््््््््््प््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््प््प्््््््््््््््््््््््््््््प््प्््््]3]]ज्जजनज].-्< 


|... वर्ग प्रमुख सड़क उप प्रमुख सड़क पहुंच मार्ग सड़कों का 
उपयोग 

गैर मोटर | पृथक साईकिल पथ पृथकसाईकिल पथ. | साइकिललेन. मिश्रित/ 

' चलित वाहन  द्रैफिक 

' स्थान सड़क / पाकिंग व फूटपाथ | सड़क /पाकिंग व सड़क के किनारे 

के मध्य (सड़क के किनारे) | फूटपाथ के मध्य (सड़क | फूटपाथ पार्किंग के 

के किनारे) लगते हुये 

चौड़ाई [2.2-5.0 मीटर. [22-50 मीटर... [5-श्कऊमीटर....|/|+ मिशत्रित/ 

न्यूनतम. 25 मीटर दोहरे ट्रैक हेतु |2.5 मीटर दोहरे ट्रैक हेतु 45 मीटर... _4.00 मीटर. 


चौड़ाई व 4.9 मी. एकल ट्रैक 4.9 मी. एकल ट्रैक और 
और फूटपाथ सहित फ्‌टपाथ सहित 


2. समस्त नगरीय निकायों के जी.आई.एस. आधारित बेसमेप निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा 
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, के माध्यम से तैयार किये गये है। संबंधित निकाय विभागीय स्तर पर 
निदेशालय की आयोजना शाखा से बेसमेप प्राप्त कर नगर नियोजन विभाग के माध्यम से जोनल डवलपमेंट 
प्लान तैयार किया जाना सुनिश्चित करावें, जिसमें आवासन और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के 
दिशा निर्दश /मानक (एक्शाप्राब्राणा ० 08 938०० ४३४४८ ?]878) के अनुसार निम्नलिखित 
विशेषताओं की शेपफाईल (809.68) बना कर दर्शाया जाना अनिवार्य है | 

0) सभी प्राकृतिक एवं भौतिक विशेषताएं जैसे कि-सड़के, रेलवे लाईन, नहर, नदी, जल निकास, वन 
आवरण इत्यादि | 


(0) सभी सार्वजनिक सेवायें जैसे कि -गैस, टेलीफोन, सीवर लाईन, सोलिड़ वेस्ट डिस्पोजल साईट, 
विद्युत लाईन आदि सभी का चिन्हिकरण | 
(॥) सभी नक्शे जैसे कि राजकीय भूमि, नगरीय निकाय की भूमि, चारागाह भूमि, राजस्व नक्शे, 
म्यूनिसिपल वार्ड सीमा आदि | 
(9) मास्टर प्लान के भू-उपयोग का सुपरइम्पोजिशन जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर किया जावें | 
3. मास्टर प्लान के प्रमुख भू-उपयोग जैसे कि सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, ग्रीन क्षेत्र, 
वृक्षारोपण पट्टी, आदि को यथावत्त रखा जावें | 
4. राज्य सरकार द्वारा विभिन्‍न विभागों के मफित हो रहे अथवा प्रस्तावित डवलपमेन्ट परियोजना को भी 
जोनल डवलपमेन्ट प्लान का कार्य में शामिल किया जाना होगा | 
5. जोनल डवलपमेन्ट प्लान का कार्य विभिन्‍न अधिनियम यथा म्यनसिपल एक्ट / प्राधिकरण एक्ट, विरासत 
संरक्षण अधिनियम, रेल अधिनियम, विद्युत अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम आदि के अन्तर्गत विभिन्‍न 
शेक्सन तथा इन अधिनियमों के अन्तर्गत तैयार किये गये नियमों के परिपेक्ष्य में तैयार करने हेतु निर्देशित 
किया जाता है | 
6. जोनल डवलपमेंट प्लान राज्य एवं केन्द्र सरकार की समय--समय पर जारी निम्न नीतियों, अधिसूचना आदि 
के परिपेक्ष्य में तैयार किये जावेंगे | 
7. जिन नगरीय निकायों में पूर्व में विकसित आबादी क्षेत्रों में नियमानुसार प्रस्तावित भू-उपयोग जैसे कि-- 
अस्पताल, विद्यालय, होटल, आदि के निर्धारित मापदण्ड (सड़क की चौड़ाई, न्यूनतम भूखण्ड माप, आदि) 
पूर्ण नहीं होते है वहां उक्त जनउपयोगी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित मापदण्ड़ में राज्य सरकार 
द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकंगी | 
8. जिन निकायों में उपरोक्त आधारभूत सुविधाएं की उपलब्धता हेतु पर्याप्त राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है, 
वहां शहर के निजी भूमि धारकों को भूमि उपलब्ध करवाने हेतु प्रोत्साहित किया जावें | इस बाबत्‌ निजी भूमि 
धारकों को अन्यत्र राज्य सरकार के विभिन्‍न नितियों में शिथिलता बैटरमेंट लेवी, भू-रूपान्तरण व भवन 
निर्माण अनुज्ञा शुल्क में छूट व निर्धारित समयावधि में शिथिलता आदि प्रदान कर लाभान्वित किया जा 
सकता है| साथ ही ले-आउट प्लान के अनुमोदन के समय जोन की आवयकता के अनुरूप सुविधा क्षेत्र का 
उपयोग का निर्धारण किया जावेगा | 
9. जोनल डवलपमेंट प्लान में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान के भू-उपयोग योजना पर अध्यारोपित (8प790- 
[7086)कर प्रमुख भू-उपयोग यथावत्‌ रखते हुये विभिन्‍न स्थलो पर एवं मौका स्थिति के कारण हुए 
वर्तमान भू-उपयोगो व मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोगो से भिन्‍न हो चुके भू-उपयोगो के विश्लेषण हेतु 
पृथक से मानचित्र भी तैयार किया जाना होगा | 
0. जोन में यदि नदी व प्राकृतिक जल स्त्रोत यथा- तालाब, झील, शंए/('जाइलपकाजा 2तार्थीशक्रानाण 
86॥ आदि हो वहां इकोलोजिकल जोन चिन्हित किया जाना होगा | उक्त जोन में रिवर फ्रन्‍्ट कॉरीडोर व 
आमोद- प्रमोद जैसे- खुले स्थल, क्रीड़ा स्थल, अर्द्धसार्वजनिक मनोरंजन स्थल प्रस्तावित किये जाने होंगे | 
सामान्य दिशा-निर्दे श:-- 


4.. जिन शहरों में प्राधिकरण / न्यास व नगर पालिका स्थित है उनमें प्राधिकरण /» न्यास के माध्यम से 
जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जावेंगे, शेष शहरों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान स्थानीय 
निकायों के माध्यम से तैयार किये जावेंगे | 


जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार करने के अन्तर्गत आने वाले सभी व्यय संबंधित नगरीय निकाय द्वारा 
वहन किये जायेंगे | 


जोनल /क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार सहायता हेतु जीआईएस ऑपरेटर की 
उपलब्धता संबंधित नगरीय निकाय द्वारा अथवा कंसलटेन्ट के माध्यम से करायी जावेगी | 


जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार करने हेतु नगर नियोजन विभाग के जोनल क्षेत्रीय कार्यालय के 
वरिष्ठ नगर नियोजक /उप नगर नियोजक / जिला नगर नियोजक नोडल अधिकारी होंगे जोकि 
जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य को सुपरवाइज एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित 
करेंगे | 

जिन शहरों का प्रारूप मास्टर प्लान प्रक्रियाधीन है उनके जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार कराने की 
कार्यवाही संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा आरम्भ कर दी जावे | हालांकि जोनल डवलपमेन्ट प्लान 
को मास्टर प्लान की स्वीकृति के पश्चात ही अंतिम रूप दिया जावेगा | 


अतः समस्त नगरीय निकायों को उपरोक्तानुसार समयबद्ध तरीके से निर्धारित अवधि में विभिन्‍न तकनीकी 
मानदण्डो के अनुसार जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है | 

यह आदेश नगरीय विकास विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जोनल डवलपमेन्ट प्लान के संबंध में 
पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया जा रहा है| 


(पवन अरोड़ा) (हृदेश कूमार शर्मा) 
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, संयुक्त शासन सचिव-तृत्तीय 
स्वायत्त शासन विभाग नगरीय विकास विभाग 


नगर नियोजन विभाग 
कार्यलय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर | 


क्रमांक : टीपीआर 8283 / सेक्टर प्लानजेडडीपी) / 2024 ,/“ 5373-86 दिनांक : 22.06.2027 

आयुक्त, सचिव, 

अजमेर / जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, 

जयपुर । अलवर / भरतपुर / भीलवाडा / बीकानेर / 
चित्तौड़गढ़ / श्रीगंगानगर /कोटा / पाली / 

निदेशक, सवाई माधोपुर / सीकर ,/“ उदयपुर | 

स्थानीय निकाय विभाग, 

राजस्थान, जयपुर | 


विषय:- प्राधिकरण » न्यासों »/ निकायों के क्षेत्र में जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य के संबंध में | 

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राधिकरण » न्यासों / निकायों के क्षेत्राधिकार के जोनल डवलपमेन्ट प्लान शीघ्र तैयार किये 
जाने के कार्यो की कायलिय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर में समय--समय पर बैठक आयोजित कर समीक्षा 
की जा रही है। आगामी प्रशासन शहरों के संग अभियान को दृष्टिगत रखते हुए राज्य क॑ समस्त प्रथम श्रेणी शहरों के 
जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किया जाना अति-आवश्यक है। उक्त कार्य किये जाने से संबंधित निम्नानुसार कार्यवाही 
किया जाना अपेक्षित है:-- 

4. प्राधिकरण » न्‍्यासों / निकायों के शहरों के जोनल डवलपमेंट प्लान का कार्य किया जा रहा है एवं ड्रोन सर्व नहीं 
किये जाने की स्थिति में आगामी प्रशासन शहरों के संग अभियान को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण नगरीयकरण योग्य 
क्षेत्र हेतु ड्रोन सर्वे का कार्य करवाया जाना अपेक्षित है, जिसमें चरण--3 तक का कार्य यथा बैसमेप, विद्यमान 
भू-उपयोग, समस्त राजस्व मानचित्रों का अध्यारोपण, कमिटमेन्ट / अनुमोदन ,/“ स्वीकृति का अध्यारोपण एवं समस्त 
राजकीय भूमियों का अध्यारोपण का कार्य सम्मिलित है। चक्त ड्रोन सर्व कार्य के समानान्तर ही प्रारूप जोनल 
डवलपमेन्ट प्लान हेतु प्रस्ताव (ड्रॉफ्ट प्रपोजल) भी तैयार किया जाना आवश्यक है | 


2. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के पश्चात्‌ ग्रामीण क्षेत्र / परिधि नियंत्रण पड्ी क्षेत्र में रोड नेटवर्क प्रस्तावित करते हुए 
राजकीय भूमियों पर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य,“ चिकित्सा / जनोपयोगी सुविधाएँ ,/ अन्य सुविधाएँ प्रस्तावित किया 
जाना अपेक्षित है | 


3. जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रस्ताव तैयार करते समय मौक॑ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नगरीयकरण क्षेत्र में 
प्रस्तावित 24 मीटर व अधिक चौडाई के मुख्य मागों के दोनों ओर मिश्रित भू-उपयोग एकल भूखण्ड की गहराई 
अथवा सड़क की चौडाई का 4.5 गुना गहराई जो भी कम हो, अनुज्ञेय होगी प्रावधानानुसार प्रस्तावित किये जा 
सकते है, जिससे उक्त मिश्रित भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रचलित भवन विनियम /समय--समय पर जारी आदेशों के 
अनुसार भू-उपयोग यथा आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थानिक, शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएँ, अन्य सामुदायिक 
सुविधाएँ आदि हेतु निर्धारित न्यूनतम तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति होने पर अनुज्ञेय किया जाना अपेक्षित है | 

4... जोनल डवलमेंट प्लान के कार्य में फिजिकल इन्फास्ट्रक्चर (#एडटवा प्राइ४7प्रणप्ाठ) हेतु भी पृथक से प्रस्ताव 
तैयार किये जा रहे हैं, जिन्हें सम्बन्धित निकाय के अभियांत्रिकी विभाग /शाखा को प्रेषित करवाया जाकर उनके 
प्रस्तावों के सम्बन्ध में सुझाव लिये जाने अपेक्षित हैं, जिन्हें जोनल डवलपमेंट प्लान का भाग माना जावेगा | 

भवदीय, 


(आर के विजयवर्गीय) 
मुख्य नगर नियोजक, 
राजस्थान, जयपुर | 


राजस्थान सरकार 
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग 


क्रमांक: टीपीआरः 4020//2("॥० (४) /राज्य सरकार/2020/पार्ट-गा /7847-75 जयपुर, दिनांक : 04.08 .202 
आदेश 
विषय: - नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सडको बाबत सड़क मार्गाधिकार निर्धारण एवं सड़को का नामकरण बाबत] 


.0.. नगरीय क्षेत्रों के अनुमोदित मास्टर प्लान में सड़को का मार्गाधिकार उल्लेखित किया जाता है, परन्तु कई सड़को का 
मार्गाधिकार वैधानिक रूप से निर्धारित नहीं होने के कारण सड़को की चौडाई भूखण्डों का स्वामित्व, सड़क सीमा में 
अतिक्रमण भवन निर्माण स्वीकृति आदि के संबंध में निर्णय लिये जाने में कठिनाई होती है, इसी प्रकार सड़क के मार्गाधिकार 
के अनुरूप नगरीय विकास कर निधरिण में भी भ्रान्ति उत्पन्न होती हैं नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 83 के 
तहतू नगरीय क्षेत्रों में सड़को /गलियों /रास्तों की चौडाई निर्धारित कर मार्गाधिकार अधिसूचित किये जाने हेतु वैधानिक 
प्रावधान किया गया है| 


2.0 नगरीय क्षेत्रों में स्थित सड़को पर भवन रेखा का भी बैधानिक रूप से निर्धारण नहीं होने के कारण विशेषतया गैर योजना क्षेत्रों 
में सड़कों पर स्थित भूखण्डों के माप एव क्षेत्रफल भिन्‍न-भिन्‍न होने के कारण भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुरूप भवन रेखा 
निर्धारित की जाती है एवं इसके फलस्वरूप एक ही सड़क पर भिन्न-भिन्न भवन रेखा निर्धारित हो जाती हैं, तथा सडक पर 
#एप्रॉवटप्रा् 2॥7०॥9 का अनियंत्रित विकास होता है। अतः ऐसी स्थिति को सुनियोजित रूप से नियंत्रित किये 
जाने हेतु नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक सडक का मार्गाधिकार निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। 


3,0 नगरीय क्षेत्रों में स्थित सड़को /मार्गों / रास्तों / गलियों के नामकरण नहीं होने एवं साईनेज नहीं होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में आने 
वाले पर्यटको / आगन्तुको /स्थानीय निवासियों को किसी स्थान को खोजने /नियत स्थान पर पहुँचने /पत्र पहुँचाने आदि में 
कठिनाई उत्पन्न होती है। विश्व में कई देशों के समस्त शहरों में स्थित प्रत्येक सडक/मार्ग/गली की किसी न किसी रूप में 
पहचान दी गयी है, प्रत्येक सडक का नामकरण अथवा सडक/मार्ग/गली संख्या दी गयी है एवं प्रत्येक 
सडक/मार्ग/गली/चौराहों पर साईनेज लगाये गये है, जिससे ऐसे शहरों में किसी भी स्थान को खोजने में अनजान व्यक्ति 
को भी असुविधा नहीं होती है, साथ ही यह सूचना (380-92 होने के कारण गूगल मैप अथवा अन्य किसी भी मैप पर इन 
सड़को /मार्गो / रास्तों / गलियों के नाम से देखा जा सकता है। 

4.0. राज्य के समस्त नगगों में प्रत्येक ऐसी सडकी /ऐसे मार्गों /गलियों एवं चौराहो व जिससे इन नगरों में आगन्तुक पर्यटको को भी 
नगर का ऐतिहासिक स्वरूप समझने में आसानी होती है के नामकरण किये जावे, जिनके अब तक कोई नाम निर्धारण नहीं 
किये गये है। 


उपरोक्त चारों कार्यवाही यथा मार्गाधिकार, भवन रेखा, साईनेज एवं मार्गों /चौराहो का नामकरण निर्धारण हेतु निम्नानुसार निर्देश 


जारी किये जाते है- 
लेका सीमा में जिन सड़को / मार्गों / रास्तों / गलियों के मार्गाधिकार निर्धारित नहीं है उनके 


.,0. नगरनिगम/नगर परिषद /नगर पालिब् 
मार्गाधिकार नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका अधिनियम की धारा 83 के तहत्‌ निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित 


किया जाये। नगर निगम /नगर परिषद /नगर पालिका क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र जो नगर सुधार अधिनियम, 959 की धारा 3 के 
तहतू अधिसूचित है उस क्षेत्र में यह कार्यवाही नगर विकास प्राधिकरण/न्यास द्वारा किये जायें तथा जिन नगरों में 
प्राधिकरण / न्यास कार्यरत नहीं है वहाँ संपूर्ण अधिसूचित क्षेत्र मं नगर निगम /नगर परिषद /नगर पालिका द्वारा उक्त कार्य 
किया जाना सुनिश्चित करें। 


2.0. नगरीयक्षेत्र में स्थित प्रत्येक सडक पर वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर भवन रेखा का निर्धारण किया जावें। 

3,0 सड़को/मार्गों/रास्तों गलियों के नाम निर्धारण महत्वपूर्ण स्थलों, प्रमुख व्यक्तियों, ऐतिहासिक महत्व के व्यक्तियों, 
स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों आदि के नाम से रखे जा सकते है, तथा यह कार्यवाही स्थानीय माननीय सांसद /माननीय 
विधायकों / जन प्रतिनिधियों /प्रमुख नागरिकों की सलाह पर आम नागरिकों से सुझाव/ आपत्ति प्राप्त कर सर्वस्रम्मति से 
पम्पादित की जावें। 


4.0. उपरोक्त चारों कार्यवाही को यथा मार्गाधिकार, भवन रेखा, साईनेज एवं मार्गों का नामकरण का निर्धारण कर (360- 
(822779 भी किया जावेगा ताकि यह समस्त सूचना (38 आधारित १/४७७४४९ पर भी ७॥80॥ की जा सकेगी। प्रत्येक 
नामांकित मार्ग की पृथक 08 लेयर क्रियेट की जावेगी। पूर्व में की गयी कार्यवाही को भी 08 आधारित ४७ पर 
/४४४८ किया जावे। 


5.0 उक्त चारों कार्यवाही नगरीय निकायों में पदस्थापित /कार्यरत नगर नियोजन अधिकारी अथवा संबंधित नगरीय निकार्यों हेतु 
अधिकत नगर नियोजन अधिकारी /नगर नियोजक सहायक /वरिष्ठ प्रार्पकार द्वारा तथा उक्त अधिकारी /कर्मचारी के 
पदस्थापन / अधिकत नहीं होने की अवस्था में निकाय में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता /सहायक अभिय ता द्वारा संबंधित 
नगरीय निकाय के आयुक्त /अधिशाषी अधिकारी के निर्देशन में की जावेगी। इसी प्रकार प्राधिकरण / न्यासों में पदस्थापित 
उपनगर नियोजक /सहायक नगर नियोजक के द्वारा सचिव के निर्देशन में की जावेगी। 


6.0. स्थानीय निकाय के अधीन आने वाली स्थानीय निकार्यो हेतु निदेशालय के वरिष्ठ नगर नियोजक तथा नगरीय विकास विभाग 
के अधीन आने वाली नगरीय निकायों हेतु उपनगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग इस कार्य के नोडल अधिकारी होंगे। 

7.0. प्राधिकरण/न्यास क्षेत्र में सड़को के नामकरण हेतु कार्यकारी समिति/न्यास मण्डल में निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की 
जावें। 

8.0. उपरोक्तानुसार मार्गाधिकार के नामकरण के निर्धारण के संबंध में नगरीय निकाय के अधिकारियों / पदाधिकारियों में वाद होने 
की स्थिति में अंतिम निर्णय हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें। 


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। 
शज्यपाल की आज्ञा से, 
(दीपक नन्‍्दी) (मनीष गोयल) 
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव संयुक्त शासन सचिव-प्रथम 


प्वायत्त शासन विभाग | मगरीय विकास विभाग | 
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राज आने सरकार 
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर 


कमांक:प.8(ग) )एडाट$)अभियान--2024 / नियम / डीएलबी / 24 // 6849+ दिनांक: 27.09.2024 


परिपत्र 


राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 48) की धारा 89-ए संशोधित (2024) 
एवं इसके अन्तर्गत विरचित नियम एब्ुंबबाबा जैपाांटंएथीपं25 (शराशहातंक ती चितत-487टराप्रात्रों । द्वात॑ ध्ात॑ 
(गरद्या। छा #उलाछा6द ।,6986) रिताडड, 205 (7680 जाती 50660 202] के सन्दर्भ में नगर निकायों द्वारा 
समय-समय पर चाहे गये मार्गदर्शन एवं शंकाओं के संबंध में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2024 को 
मध्यनजर रखते हुए ऐसे प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से किये जाने हेतु निम्नप्रकार दिशा-निर्देश एवं 
शिथिलता प्रदान की जाती है:-- 


4, ईरिडअ8वा शिवराएएशापएशएड (किच्ाएएाएटा' का चिता छापा नो है 00 बाते (छा: छा #7"॥00 
],085०) ॥१॥05, 205 एवं संशोधित नियम 2024 के नियम 4(4)(0) के सन्दर्भ में समर्पित की 
जाने वाली भूमियों का दायरा (8९०७७) 47४७ निम्न प्रकार होगा - 


0) शहर का चार-दीवारी आबादी क्षेत्र /सिटी-सर्वे क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 
गैर-मुमकिन आबादी भूमि | 
(0) रियासतकालीन समय से राजा-महाराजाओं / ठिकानेदारों द्वारा अपने स्वामित्व की गैर-कृषि भूमि 
पर बसाई हुई कॉलोनियां | 
00) ग्रामीण क्षेत्र कृषि भूमि रूपान्तरण नियम 4974, 4992, 2007 एवं नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि 
रूपान्तरण नियम, 4984 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेशों से संबंधित भूमि | 
0५) राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में अंकित गैर-कषिक भूमियां जिस पर निर्माण हो चुका है | 
2. उपरोक्त श्रेणियों की भूमियों का प्रूफ ऑफ राइट का निर्धारिण निम्नानुसार किया जावेगा :- 
(क) रियासतकालीन समय से राजा /जागीरदार /ठिकानेदार द्वारा जारी किये गये पटटठे /» 
जिस्ट्रीयों / दानपत्र / बक्शीसनामा / बही पत्र /तत्समय के अन्य कोई दस्तावेज एवं राज्य 
अभिलेखागार / जिला कलक्टर के रिकॉर्ड से प्राप्त पट्टे व अन्य दस्तावेज | 
अथवा 
(ख) कस्टोडियन के पटटे / आवंटन पत्र | 
अथवा 
(ग) परकोटा क्षेत्र के सिटी स्व में दर्ज निजी स्वामित्व की भूमि ,/ भवन के दस्तावेज | 
अथवा 
(घ) पूर्व में नगर निकाय द्वारा जारी स्टेट ग्राण्ट के पट्टे “आवंटन पत्र |/कब्जा नियमन /विकय 
पत्र / आवंटन पत्र | 


(डर) पंचायत जो नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो गई है, द्वारा जारी पट्टा / आवंटन पत्र / अधिकार पत्र 
इत्यादि | 


जअचथवा 


(च) दिनांक 04.04.4992 से वर्ष 47.068.999 से पूर्व के निष्पादित बेचाननामा / पारिवारिक बंटवारानामा 
“/वसीयत जिसके आधार पर आवेदक को अधिकार प्राप्त है तथा वर्तमान में उसका संबंधित सम्पति 
पर अधिकार /» कब्जा है | 

अथवा 

(छ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में स्वामित्व के संबंध में पारित आदेश एवं डिक्री | 

अथवा 

(ज) नगर निकाय द्वारा दिनांक 47.05.499904.04.4992 से पूर्व जारी की गई निर्माण स्वीकतियां | 

अथवा 

झ) बिन्द संख्या (क) से (ज) तक के उलल्‍लेखित दस्तावेजों के में से कोई दस्तावेज नहीं होने पर संबंधित 
सम्पति पर निर्विवाद कब्जे के साथ-साथ निम्नांकित में से कोई दो दस्तावेजों के आधार पर प्रूफ 
ऑफ राईट का निर्धारण किया जा सकेगा :-- 

0) कब्जा साक्ष्य के रूप में दिनांक 04.04.4992 से पूर्व के बिजली ,“ पानी के बिल | 

(४). दिनांक 04.04.4992 से पूर्व तत्समय की वोटर लिस्ट | 

67) दिनांक 04.04.4992 से पूर्व तत्समय की गृहकर की रसीद या नगर निकाय के रिकॉर्ड में 
अंकन | 

0९ दिनांक 04.04.4992 से पूर्व तत्समय की नगर निकाय रिकॉर्ड में दर्ज कोई अन्य प्रविष्टि 
जिसमें आवेदक का सम्पति पर अधिकार विदित हो | 

(?) आस-पड़ोस के 60 वर्ष से अधिक उम्र के दो व्यक्तियों के शपथ पत्र जिसमें दिनांक 
04.04.4992 से पूर्व आवेदक का सम्पति पर निर्विवाद कब्जा / अधिकार दर्शाया जावे | 


(श) आवेदित मकान के पते पर दिनांक 04.04.4992 से पूर्व की प्राप्त डाक एवं निकाय द्वारा या 
किसी राजकीय विभाग या उपकम या न्यायालय का नोटिस अथवा अधिकारिक दस्तावेज 
जिसमें प्रश्नगत भूमि व स्वामित्व को अंकित किया गया है | 


(श7). दिनांक 04.04.4992 से पूर्व के स्टाम्प पर तस्दीकशुदा किरायानामा जो मकान मालिक द्वारा 
अपने पक्ष में प्रस्तुत किया जा सकता है| 

(अ) राजा महाराजाओं ,» जागीरदारों आदि द्वारा जारी पटटे /रजिस्ट्रियां / दान-पत्र से लेकर आवेदक 
तक स्वामित्व की निरन्तरता के सम्पूर्ण दस्तावेज | 

(ट) प्राधिकृत अधिकारी के रूपान्तरण आदेश के आवंटन पत्र से लेकर आवेदक तक के स्वामित्व के 
सम्पूर्ण निरन्तरता दस्तावेज | 

(ठ) यदि गैर-मुमकिन आबादी गैर-कृषि भूमि खातेदारी तौर पर दर्ज है तो आवेदनकर्ता तक के 
स्वामित्व के सम्पूर्ण दस्तावेज | 

नोट:-- 

0) मूल दस्तावेजों की कड़ी में यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नही भी है या खो गया है तो ऐसी स्थिति में 
आवेदक से इस आशय का एक शपथ पत्र एवं कब्जा साक्ष्य बिन्दू 2 (झ) के अनुसार लिया जाकर 
निकाय द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति 7 दिवस की जारी की जावेगी | 


(6) शिांग्दाया चिफ्ाएफ लाए? ($प्राशातंश 0 िछणा-4छ70फ्रपादों या बाते (मद्या। ए निल्लाएंत॑ 


[,085८) रिप्ॉ७5, 205 के नियम 4 के उपनियम (५) में शब्द “)पए 3॥6०४26 7700  0श98॥8” का 
अर्थ स्व-प्रमाणित स्वामित्व दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आवेदक का शपथ पत्र 
प्रस्तुत करने से है| 

(४) आवेदित भूखण्ड का कब्जा प्रमाणित नही होने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले 
दस्तावेजों की राज्य अभिलेखागार / जिला कलक्टर रिकॉर्ड रूम /नगर निकाय से प्रमाणित प्रति 
प्राप्त की जाकर प्रस्तुत की जा सकेगी | 

(९) पटुटा जारी करने से पूर्व आवेदक से अधिकार सबूत (प्रफ ऑफ राईट्स) के मूल दस्तावेज निकाय में 
समर्पण करवाये जायेंगे | 

. पुरानी आबादी क्षेत्र की विशेष परिसिशि 

होगें- 

(क) सामान्य बिन्दु जो सभी पर लागू होगें-- 

0) धारा 89-ए के अन्तर्गत जारी किये गये पट्टे भूखण्ड / भवन के स्वामित्व का प्रमाण होगा। यह 
पट्टा भूखण्ड पर निर्मित भवन का नियमन /स्वीकृति नही होगी। ऐसे भूखण्डों पर उपविधि के 
विपरीत किये गये निर्माण पर कार्यवाही करने हेतु नगरीय निकाय स्वतंत्र होगा | 

(४) आम रास्ते, सुविधा क्षेत्र पर किये गये अतिक्रमण का पदटा नही दिया जावेगा। (अतिक्रमण का 
सत्यापन पूर्व में किये गये सिटी सर्व या अन्य दस्तावेजों से किया जा सकता है |) 

(४) शहर के परकोटठे क्षेत्र में स्थित बाजारों में इक ढालिया / बरामदे के क्षेत्र एवं बरामदे की छत पर किये 
गये निर्माण व कब्जे का पटटा नहीं दिया जायेगा | 

(५०) परकोटे क्षेत्र में जहां परम्परागत रूप से व्यावसायिक गतिविधियां (नीचे दुकाने-ऊपर मकान) चल 
रही है, वहां मिश्रित उपयोग का पट॒टा जारी किया जा सकेगा। शेष में आवासीय / संस्थानिक »/ 
व्यावसायिक / होटल का पटटा दिया जावेगा। पदटा देते समय हैरिटेज के प्रावधानों की पालना 
सुनिश्चित कराने हेतु शपथ पत्र लिया जायेगा | 

(०) चारदीवारी /परकोटे क्षेत्र में स्थित भूखण्डों में पुर्नगठन /“ उपविभाजन नियम व संबंधित शुल्क लागू 
नही होगें (नविवि के आदेश कंमांक प 40 (65) नविवि // 3 // 4 दिनांक 24.40.20) 

(४) ऐसे प्रकरण जिनमें किसी न्यायालय का स्थगन प्रभावी है या भवन सील है, पटटे देने की कार्यवाही 
नही की जायेगी | इनकी अलग से सूची बनाकर अभियान के द्वितीय फैज में परीक्षण किया जावेगा | 

(५४) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पति के हैरिटेज स्वरूप में अमूल चूल परिवर्तन कर हेरिटेज नियमों 
का घोर उललघंन किया है, तो ऐसे प्रकरणों की अलग से सूची बनाकर अभियान के द्वितीय फेज में 
परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा | 

(शं)जयपुर व कई अन्य शहरों में पुराने नोहरों में भी लोगों द्वारा आवास किया जा रहा है। ऐसी सम्पतियां 
यदि नजूल सम्पत्ति की श्रेणी में आती है, तो उनको आवंटन करने तथा इसकी दरें अलग से राज्य 
सरकार द्वारा तय की जावेगी | 

(ख) जयपुर चारदीवारी (परकोटा) क्षेत्र के लिए-- 


0) परकोटे की दीवार के दोनो तरफ 5-5 मी. की दूरी के क्षेत्र का पट॒टा नही दिया जावेगा। (डी.बी. 
सिविल रिट पिटीशन संख्या 5458 / 2040 एवं 4220 , 2040) 


(0) ऐसे भवनों जिनमें ॥&ाशाए ॥७०७४ 655५ पहाराातः (शह्ात,र) छाए) प्रशशा&त5 


[तियों अनुसार सम्पतियों पर निम्नांकित मापदण्ड लागू 


(00्रगरप्रक्षाएर #ा० एए0फऋाए0ठघ एश्फा ७०४ - 2020 या हैरिटेज गाईडलाइन का उल्लंघन किया 
गया है, उनके भवन मालिकों से पट्टा देने से पूर्व भवन विनियमों की पालना सुनिश्चित करने के 
संबंध में शपथ-पत्र लिये जावेगें | 
(॥) अन्य दस्तावेजों के अलावा वर्ष 4928 व 4942 में किये गये सिटी सर्वे को आधार बनाया जा सकता 
है। | 
(ग) चारदीवारी /परकोटा क्षेत्र के बाहर आबादी / अकृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां-- 
() चारदीवारी /परकोटा क्षेत्र के बाहर आबादी /अकृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का सर्वे करवाकर 
ले-आपउट प्लान तैयार किया जावेगा | 
(४) उक्त क्षेत्र में भूखण्डों का पट्टा जारी होने के बाद उपविभाजन एवं पुर्नगठन नियम लागू होगें तथा 
नियमानुसार शुल्क लिया जावेगा। सेटबेक का निर्धारण विद्यमान निर्माण की स्थिति को दृष्टिगत 
रखते हुये तय किया जावेगा | 
(9) उत्कत्त क्षेत्रों में पट्टे मास्टर प्लान / जोनल प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग को ध्यान में रखते हुये जारी 
किये जावेगें | 
4. उक्त धारा 69--ए के अन्तर्गत निम्नलिखित भूमियों /भवनों के फी-होल्ड पटटे नही दिये जा 
सकेगें :-- 


().. रिश्ुश्शील। िपाआंटाए87068 (5प्राादंझ' ठा 07-50 870प्रीफत। [द्वा0 ॥0ं॑ (787 ० ९2॥0९ .,298586) 
एएा०5, 205 के नियम 3 में वर्णित प्रतिबन्धित क्षेत्र | 

(0) भूमि, भूमि अर्जन से संबंधित विद्यमान विधि के उपबंधों के अधीन अर्जन के अधीन भूमि 

(9) रेलवे सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या केन्द्र या राज्य सरकार या इस निमित बने केन्द्र या 
राज्य सरकार के किसी अधिनियम, नियमो में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित 
किसी सड़क की सीमाओं के भीतर आने वाली भूमि | 

0०) नगरीय निकाय की किसी योजना की भूमि 

(7) धारा 90-ए एवं 90--बी के तहत नगर निकाय में निहित भमियां | 

(श) सर्वेक्षित /नोटिफाईड कच्ची बस्तियों की भूमियां | 

(शा) अन्य किसी राजकीय विभाग की भूमि पर या किसी विभाग / उपकम की अवाप्त भूमि पर बसी हुईं 
आबादी | 

(शं7)्रनगगरपालिका / न्यास / विकास अधिकरण द्वारा किराये / लघु अवधि लीज /लाईसेन्स पर दी गई 
भूमियां | 

(5) पूर्व राजा / महाराजा /राजघरानो की ऐसी भूमि / भवन /सम्पत्तियां जो कोविनेन्ट के तहत या अन्य 
प्रकार से राज्य सरकार के अधीन है या उपयोग में आ रही है अथवा किराये पर है | 

(४) किसी निजी भूमि /सम्पति पर किरायेदार काबिज हैं तो उस किरायेदार को पट॒टा जारी नहीं किया 
जायेगा। 


(जा) बाएं दिए शांति ॥त॥॥8 जाशडट/शत दा हाएाइ200एछ08 शॉ९ गाणाफ्राशा फए कराए छातेश 079 
(छत, 33200 ए08व३7 छग्माए89 ण साताल छाती #ाए9800ए06/ जहा दातिदा।, ि9]88787, 

(ज) ॥,96 ए82/जछ5 40 ए एछछाड जा 86 (शाएडो (00एलाएलआं ता डाच्वाड 00एक्‍ाफहाओई 6 डॉड्ाप्रश्ञाप छा 907 
ड्रापाण'ए 5065, 8त000088 छा ०0) घ्रत28४ €४80868त कफ छा फातदंलश जाए ता 6 एशााधगलां 


(30फशाशाओल्ां ज 8908 (४0फ7शशाशला, 88 06 0858 7789 58, 6508७ (800 एह885 786 शफ्ाएएशतफ्र, 
(हा) !.070 0920008 /0 029 700 ७४४१. 
0६2: 


(8)... 4 #8892९ . छा (हठ लिशए ॥ 86 78080 08 ठ' 5>/एाएशए (9 शा जा छत बछु26 तैहा0, 888 
2000ए/0, 7४४0] 9प॥77 छा ्राए छा &#0080ए४8 डज4286 02009 898 जात 502 88प८0 0" 02 
€ड्आाइप8 5 8एप्ाट छपा 70 एला।आइडएणा कि क्षापए ॥5जछ एजाइापडाएजा शीत 96 हाएटा जा छाए] 
दित0, 


(0) | 768986ए छा 870 08 प्रात 8 एफ) छत (श्र वाणी रिल्एप्रॉद्ांणा) 60, 976, 
09छआ5$80॥ ज्ञा 508 एाएशा जाए 2[[90फए9 07॥76 करशा2 (70एटडापाएला॥, 


., नगर निकाय सीमा में स्थित गैर मुमकिन आबादी भूमि जो विकास प्राधिकरण ,“नगर विकास न्यास के नाम 
दर्ज है तथा नगर निगम / परिषद ,/ पालिका के क्षेत्र में स्थित है, ऐसी भूमि पर स्थित सम्पति का संबंधित 
नगर निगम / परिषद / पालिका द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जावेगी | 

. प्रकिया:- धारा 69--ए तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत फी-होल्ड पट्टा प्राप्त करने के 
लिए निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की गई है:- 


() 


आवेदक नगर निगम / परिषद /पालिका क्षेत्र में अवस्थित अधिनियम की धारा 69-ए में वर्णित भूमि 
संबंधित निकाय के पक्ष में अधिकारीयों के अभ्यर्पण (इफ्ाशातं&' ण शिं९7४8) के लिए निर्धारित 
प्रपत्र-4 में निम्न दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेगा एवं हार्ड प्रति प्राधिकत 
अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी :- 


 प्रपत्र--2 में शपथ पत्र | 

 प्रपत्न-3 में क्षतिपूर्ती बन्ध पत्र | 

 आवेदित भूखण्ड के स्वामित्व दस्तावेज (प्रफ ऑफ राईट) | 

साईट प्लान [प्रत्येक तल की स्थिति दर्शाते हुये) उत्तर दिशा एवं अड़ोस-पड़ोस का नाम तथा 


भूखण्ड में निर्माण की स्थिति उललेखित करते हुए चार प्रतियों में | 


आवेदक का पहचान पत्र | 
_ आवेदित भूखण्ड / भवन की फोटो आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित | 
_ नियम 8 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क के अनुसार निर्धारित प्रारूप में स्व-निर्धारण 


प्रपत्र आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित (शुल्क के लिए अलग से आदेश जारी किये गये है |) 


(9) ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात्‌ प्राधिकृत अधिकारी दस्तावेजों 


में कमी अथवा अन्य दस्तावेज जो आवश्यक समझता है उसकी कमी-पूर्ती हेतु आवेदक को सूचित 
करेगा | 


(प्राप्त आवेदन पर 7सात दिवस की लोक-सचना एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय 


संस्करण में प्रकाशित करवाई जायेगी | प्रकाशन की लागत आवेदक द्वारा वहन की जायेगी | 


(शेनिर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्राधिकृत 


अधिकारी द्वारा अभ्यर्पण स्वीकार करने का आदेश पारित किया जायेगा। ऐसी गै.मु. आबादी भूमि जो 
निजी खातेदारी है, में आदेश पारित होने के पश्चात्‌ संबंधित निकाय के नाम दर्ज कराने हेतु संबंधित 
तहसीलदार को भेजी जायें, किन्तु पट्टे देने की कार्यवाही रोकी नही जावें | 


(?) भूखण्डधारी द्वारा दिये गये स्व-माप एवं राशि के स्व--निर्धारण की जांच नगरीय निकाय द्वारा 


तकनीकी अधिकारी के द्वारा या उनके स्थान पर सहायक राजस्व निरीक्षक /राजस्व 


निरीक्षक /सफाई निरीक्षक / कनिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ लिपिक / लेखाकार /नगर मित्र में से किसी 
से भी करवायी जा सकती है | 


नोट- 

4. यदि आवेदित प्रकरण में भवन पुश्तेनी है, तो आवेदक स्व: प्रमाणित पारिवारिक सजरा / वंशावली 
प्रस्तुत करेगा एवं उस सजरे के अनुसार सम्पति में जो भी हक रखते है, उनका आवेदक के पक्ष में 
नियमानुसार हक त्याग पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके अनुसार पट्टे की कार्यवाही की जावेगी | 


2. आवेदक द्वारा संबंधित भवन /सम्पति के संबंध में लिंक दस्तावेज ((५7 ० 60०0770॥5) दिये 
जावेगें | लेकिन यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उसका कारण दिया जावेगा जिसके उपरांत 
पट्टा जारी किया जा सकेगा | 


7. प्रशासन शहरों के संग अभियान-2024 के दोरान प्राधिकृत अधिकारी प्रारूप 6 में भूमि का अर्भ्यपण स्वीकार 
करते हुये अनुज्ञा का निर्णय होने के पश्चात्‌ पट्टा देने के लिए सक्षम स्तर निम्नानुसार होगा :- 


0) ।| प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर 500 व.मी. तक | 


(7) | स्थानीय एम्पावर्ड समिति के अनुमोदन पश्चात्‌ 500 व.मी. से अधिक व 5000 व. 
प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मी. तक | 
राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात्‌ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 


नोट:-- 
(0) उपरोक्त क्षेत्राधिकार समस्त प्रकार के भू-उपयोग हेतु होगा । 
(7) राजकीय कार्यालय के लिए निःशुल्क पट्टा जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी सक्षम होगा | 


8. नगर निकायों के पुरानी आबादी क्षेत्रों में कुछ राजकीय कार्यालय वर्षो से चल रहे है अत: उन कार्यालय 
अध्यक्षों द्वारा भी धारा 69-ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा | 

9. आवेदित भूखण्ड पर एक या एक से अधिक तल निर्मित होने पर भिन्‍न-भिन्‍न तलों पर विभिन्‍न व्यक्तियों 
का या एक ही तल पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का स्वामित्व होने की स्थिति में समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की 
आपसी सहमति से आवेदन करने पर हितबद्ध व्यक्तियों के संयुक्त नाम से पट्टा जारी किया जा सकेगा, 
जिसमें कॉमन क्षेत्र उललेखित होगा। उक्त पटूटे/पूरक पट्टे की मूल प्रति समस्त हिस्सेदारो को 
पृथक-पृथक दी जावेगी | 

0. आवेदित प्रकरण में मौके पर उपलब्ध भूखण्ड,“भवन का क्षेत्रफल आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व 
दस्तावेजों (प्रूफ ऑफ राइर्टस) के क्षेत्रफल से अधिक होने की स्थिति में स्वामित्व दस्तावेजों से अधिक 
क्षेत्रल की पृथक से तय की गई दरों के अनुसार अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया जावेगा | 

. स्थानीय निकाय क्षेत्र मे कोई विशिष्ट एरिया हो जिस पर विशिष्ट नियम / उपनियम /» विधि लागू होते हो 
तो प्रचलित नियमों के पालना की शर्ते जारी किये जाने वाले पटटे में अंकित की जावेगी | 


2. धारा 69-ए के अन्तर्गत पट्टा मास्टर प्लान / जोनल प्लान में दर्शित उपयोग के अनुसार ही जारी किया 
जायेगा | लेकिन पुराने बाजार क्षेत्र जहां परम्परागत रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं, वहां 


मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र में उपयोग नीचे दुकान, ऊपर मकान होने की स्थिति में मिश्रित उपयोग का 
पट्टा जारी किया जा सकेगा | 

3. यदि पूर्व में जारी किसी सम्पति के स्वामित्व के संबंध में स्थिति स्पष्ट नही हो तो निदेशालय, राज्य 
अभिलेखागार के कार्यालय से इस बाबत्‌ सही स्थिति की जानकारी व सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त की जा 
सकती है। निकाय द्वारा या आवेदक द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। कई शहरों जैसे जयपुर में सिटी 
सर्वे भी किये गये थे, जिनको ॥्ष' किया जाकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है | 
नोट:-निदेशक, अभिलेखागार, बीकानेर (मुख्यालय) व उसके अधीन उप निदेशक कायलिय, 
जयपुर / जोधपर ,/“ उदयपर ,“ अजमेर ,“ भरतपुर / अलवर / कोटा | 

4. जयपुर आदि कृछ शहरों के पुराने पटटे / दस्तावेज उदू भाषा / पुरानी लिपि में उपलब्ध है। संबंधित 
निकाय द्वारा ऐसे पट्टो की लिखित की सही जानकारी प्राप्त करने हेतु उर्दू “पुरानी लिपि ज्ञाता को 
अभियान अवधि में संविदा पर रखा जाकर देवनागरी लिपि में ॥+क80८7[४ तैयार करवाया जावें तथा 
उसको भूखण्ड्धारी से स्व-प्रमाणित करवाकर पत्रावली में रखा जावें। उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा भी 
प+ब08८४४ प्राप्त कर प्रति नगर निकाय को सौंपी जा सकती है। टोंक में स्थित अरबी, फारसी शोध 
संस्थान एवं राज्य अभिलेखागार कार्यालय के उर्द / पुरानी लिपि भाषा के ज्ञाता को भी सम्मिलित किया 
जा सकता है | 
उपरोक्त परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है | 


(दीपक नन्‍्दी) 
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव 


राजस्थान सरकार 
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जेंयथपर 


कमांक:प.8(ग[ )ए९डट8)अभियान-2024 /नियम / डीएलबी / 24 // 70440 दिनांक: 29.09.202॥ 
आदेश 
इस विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक प.8(ग)। )॥एछाट$)अभियान--2024 / नियम // डीएलबी / 24 // 89474 दिनांक 28.09.2024 
को अतिकमित करते हुए एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 48) की धारा 69--ए एवं इसके 
अन्तर्गत विरचित नियम एक्कुब्रशगाका जिप्रतंएंफवा[।65 (स्राातंल ती चिता-48 ए0एरपात  क्वाएं क्रात (फक्का ती सिहलात॑त 
[,४७४४) (रिए|७४, 205 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुये फी होल्ड पट्टा जारी करने हेतु राज्य सरकार 
द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है:- 


(0) दिनांक 02.40.4959 से पूर्व से धारित शहर की चार दीवारी क्षेत्र की सम्पततियां-- परम्परागत रूप से विकसित्त 
पुरानी आबादी ,// सघन आबादी क्षेत्रों हेतु:- 


(क) आवासीय / मिश्रित पट॒टा-आवेदक मूल आवंटी अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी होने पर -- रूपये 504 /“- मात्र 
प्रति पट्टा | 


(ख) व्यावसायिक /संस्थानिक / होटल प्रयोजनार्थ पट्टा- 40 /- रूपये प्रति व.मी.। (न्यूनतम रूपये 5000 /-) 
(ग) आवेदक मूल आवंटी से भिन्‍न पश्चातवर्ती केता होने पर:-- 0 //-- रूपये प्रति वर्गमीटर | (न्यूनतम रूपये 5,000 ,“--) 
(7) दिनांक 02.40.4959 से पूर्व शहर की चार दीवारी के बाहर का क्षेत्र- 
(क) आवासीय /संस्थानिक ,/ मिश्रित पट्टा आवेदक मूल आवंटी अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी होने पर -- 40 //- 
रूपये प्रति वर्गमीटर | (न्यूनतम रूपये 5,000 /-) 
(ख) आवासीय / संस्थानिक / मिश्रित पट्टा-- आवेदक मूल आवंटी से भिन्‍न पश्चातवर्ती क्रेता होने पर 20,/- रूपये प्रति 
वर्गगीटर | न्यूनतम रूपये 40,000 ,/ --) 
(ग) व्यावसायिक / होटल प्रयोजनार्थ पट॒टा-- 20 - रूपये प्रति वर्गमीटर (न्यूनतम रूपये 40,000 ,“--) 
(9) [दिनांक 082.498.4959 के पश्चात्‌ से दिनांक 04.04.4992 तक धारित सम्पतियां:-- परम्परागत रूप से विकसित 
पुरानी आबादी / सघन आबादी क्षेत्रों हेतु -(न्यूनतम रूपये 40,000 //--) 
क आवासीय / संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 20 ,/-- रूपये प्रतिवर्गमीटर | 
के मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 25 /“- रूपये प्रतिवर्गमीटर | 


के व्यावसायिक /होटल आदि प्रयोजनार्थ शुल्क 50 / - रूपये प्रतिवर्गनीटर | 


(५) गैर-कृषिक खातेदारी भूमि (जिस पर निर्माण हो चुका है), ग्राम पंचायत की आबादी मूमि, ग्रामीण क्षेत्र भूमि 
रूपान्तरण नियम 4974, 4992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेशों से संबंधित भूमि एवं नगरीय क्षेत्र 
भूमि रूपान्तरण नियम, 4984 के तहत्‌ जारी गैर-कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण आदेश, कस्टोडियन--(न्यूनतम 
रूपये 20,000 /--) 


# आवासीय /संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 50 ,/- रूपये प्रति वर्गमीटर | 
# मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 75 /“- रूपये प्रति वर्गमीटर | 
७ व्यावसायिक »/ होटल प्रयोजनार्थ शुल्क 400 ,/- रूपये प्रति वर्गमीटर | 


(५) पूर्व राजा-महाराजाओं ,/“ उनके परिवार के सदस्यों ,/ पूर्व जागीरदारों द्वारा स्वयं के स्वामित्व की भूमि का भूखण्डों के रूप 
में दिनांक 02.40.4959 के पश्चात्‌ व दिनांक 04.04.4992 से पूर्व विक्रय किया गया है। (न्यूनतम रूपये 30,000 ,/“-) 


# आवासीय /संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 50 ,/- रूपये प्रति वर्गमीटर | 


# मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 400 ,/- रूपये प्रति वर्गमीटर | 


नोट:- () 


(7) 


) 


(ए) 


(५) 
(५) 


७ व्यावसायिक / होटल आदि प्रयोजनार्थ शुल्क 450 /“- रूपये प्रति वर्गमीटर | 


उपरोक्त समभीश्रेणियों में आवासीय /संस्थानिक /मिश्रित की नियमन राशि अधिकतम 5 लाख रूपये एवं 
व्यावसायिक /होटल प्रयोजनार्थ की नियमन राशि अधिकतम 40 लाख रूपये होगी | 


मिश्रित से तात्पर्य नीचे दुकान-ऊपर मकान | 

फी-होल्ड पट्टे पर कोई लीज राशि वसूलनीय नहीं होगी। 99 वर्षीय लीज डीड /पट॒टा / रूपान्तरण आदेश 
सरेण्डर कर पट्टा प्राप्त करता है तो बकाया लीज राशि एवं 40 वर्षीय एक मुश्त लीज राशि वसूल की जाकर ही 
पट्टा जारी किया जायेगा। भूमि रूपान्तरण आदेशों में लीज राशि की गणना रूपान्तरण शुल्क की 4 गुना राशि को 
आवासीय दर मानते हुए 2.5 प्रतिशत एवं व्यावसायिक में 5 प्रतिशत की दर से राशि देय होगी | 

आवेदित प्रकरण में मौके पर उपलब्ध भूखण्ड / भवन का क्षेत्रफल आवेदक द्वार प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेजों (प्रफ 
ऑफ राइट्गटस) से अधिक होने की स्थिति में स्वामित्व दस्तावेजों से अधिक क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर का 
40 प्रतिशत या डी.एल.सी. का 40 प्रतिशत जो भी कम हो, राशि वसूल कर सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा जारी किया 
जायेगा। यदि अतिरिक्त भूमि किसी संरक्षित स्थल का हिस्सा है तो उसका आवंटन नहीं किया जावेगा | 

राजकीय कार्यालय हेतु कोई शुल्क देय नही होगा | 

नजूल सम्पतियों की आवंटन दरें पृथक से राज्य सरकार द्वारा तय की जावेगी | 

उपरोक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है | 


(दीपक नन्‍दी) 
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव 


विभिन्‍न प्रकर 


4. कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण में लगने वाले शुल्क 


(प्रीमियम दर / रूपान्तरण शुल्कः 

(अ)90-बी के प्रकरण--भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी के अन्तर्गत निर्णय किये गये 
प्रकरण जिनमें पट्टा जारी नही हुआ है।उनमें निर्धारित पूर्व नियमन रूपान्तरण शुल्क ही 
प्रभावी रहेगी। जयपुर में आदेश दिनांक 27.09.4999 के अनुसार अन्य शहरों के आदेश 
दिनांक 22.42.999 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार जोनवार रूपान्तर शुल्क देय है 
व्यावसायिक रूपान्तरणशुल्क आदेश दिनांक 26.05.2000 के अनुसार देय है परिधि नियन्त्रण 
क्षेत्र में आदेश दिनांक 3.09.2000 व 40.40.2000 के अनुसाररूपान्तरण शुल्क देय है। 


(ब) दिनांक 47.08.4999 से पूर्व के प्रकरण-जिन प्रकरणों मेंभू राजस्व अधिनियम की धारा 
90-ए (8)की कार्यवाही की गई है उनमें कृषि से अकृषि प्रयोजन नियम 2042 के नियम 
6(4) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 34.07.2042 के अनुसार 04.04.2044 से प्रत्येक वर्ष ॥ 
अप्रेल को 40% की वृद्धि करते हुये निम्न तालिका के अनुसार प्रीमियम दर देय है। 


तालिका! 
रूपये प्रति वर्गगज 
क्र. । भूमि उपयोग का प्रयोजन | जयपुर | जयपुर को | संभागीय | एक लाख 
सं. (कृषि से) | विकास | छोडकर [| मुख्यालयों को। से कम 
| प्राधिकरण | अन्य. | छोडकर एक | जनसंख्या 
| क्षेत्र में | संभागीय | लाख से | वाले समस्त 
| जयपुर | मुख्यालय अधिक | नगरीय 
| रीजन के | वाले शहरों | जनसंख्या |. कस्ें 


लिए | के लिए | वाले शहरों 
के लिए 
झ् आवासीय (200 वर्गगज से | |. _१98 34688 |. १32 
अधिक) 
3 बछ | का | व. ३ 
4 | वाणिज्यिक (200 वर्गगज से। 862 775 675 | 520 


अधिक) 


परन्तु:-- 
(() वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्मित भखण्डों के नियमन के लिए प्रीमियम दरें निम्नांकित 
होगी:- 


वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमित ज्यिक प्रयोजनार्थ देय पर 
किये जाने वाले भूखण्ड का 
क्षेत्रफल 
(अ) 4-40 वर्ग फूट आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम 
दर 


+ 5000.00 रूपये 
(ब) 444-300 वर्ग फूट आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम 
देर 

+ 40000.00 रूपये 
(स) 304--500 वर्ग फुट आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम 
दर 

+ 20000.00 रूपये 


(द) 504 वर्ग फूट या उससे आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम 
दर 

अधिक + प्रति 50 वर्ग फूट या उसके अंश पर 2500.00 रूपये 
नौट:-- 


(0)अपंजीकत दस्तावेजों में कूल प्रीमियम राशि की 9%शास्ति राशि देय है। 


() कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन नियम 2042 के नियम 46(2) के अनुसार दिनांक।7.06. 
999 से पूर्व की कॉलोनी में धारा 90-ए (8) की कार्यवाही व ले-आउट प्लान स्वीकृत 
होने के पश्चात्‌ समाचार पत्रों में 39 दिवस की विज्ञप्ति जारी कर आहत किये गये 
प्रथम कैम्प में पट॒टा लेने हेतु आवेदन नहीं कर प्रथम कैम्प के पश्चात्‌ आवेदन करने 
पर प्रथम कैम्प की दिनांक से 9% ब्याज सहित प्रीमियम राशि लेने का प्रावधान है। 


प्रकरण--दिनांक 47.06.4999 के पश्चात्‌ की बसी हुई कॉलोनियों में भू राजस्व अधिनियम की 
धारा 90-ए की कार्यवाही की गई है उनमें एवं निजी कृषि भूमि की टाउनशिप पॉलिसी के 
अन्तर्गत स्वीकृत की गईं योजनाओं में कृषि से अकृषि प्रयोजन नियम 2042 के नियम 9६4) 
के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 43.02.2020 के अनुसार 04.04.2024 से 7.5%वृद्धि 40 के 
अग्रिम गुणाक तक करते हुए निम्न तालिका के अनुसार प्रीमियम दर देय है। 


रूपये प्रति वर्ग मीटर भूखण्ड के वास्तविक पटटा क्षेत्रफल पर) 


| क्र. | प्रयोजन जयपुर जोधपुर, अजमेर, कोटा, | कॉलम 3 | 50,000 
| सं. उदयपुर, बीकानेर, अलवर, | एवं 4 में |तक की 
भरतपुर, भीलवाड़ा व भिवाडी | उललेखित | जनसंख्या 
के नगरीय क्षेत्र नगरीय | वाले 
क्षेत्र को | नगरीय 
छोडकर क क्षेत्र 
50,000 
से अधिक 
जनसंख्या 
वाले 
नगरीय 
क्षेत्र 
| 2 | 33 4 | 5: ७ 
समस्त 
नगरीय 


280 / 460 / 420 /-- | 200 /- 60 / -- 20 / -- 
380 /-- 230 / 480 /-- | 290 /- 230 /-- 20 /-- 


(3)ग्रुप 290 /-- |460 /- | 420/- 200 /- 460 /-- 20 / 90 /-- 
हाउसिंग 


4400 /- | 740 //-- | 740 / [740 / 6880 /-- 460 //-- | 30 /- 
4470 /- 740 / | 4400 /- 740 / 850 /-- | 460 /- 


| 3 | फार्म हाउस 560 रू प्रति वर्गमीटर निमित क्षेत्र (गणना योग्य भू-आच्छादन 
क्षेत्र पर) 


4 | धार्मिक आध्यात्मिक व | प्रथम 40000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय 
घेरिटेबल संस्था के | प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम 
अलावा अन्य संस्थान | आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत 
पर्यटन इकाई | प्रथम 20000 वर्गगीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय 
होटल /मोटल /रिसोर्ट | प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्‍त क्षेत्र पर न्यूनतम 

क्‍ 


प्रथम 40000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय 
सुविधायें-अस्पताल, | प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम 
डिस्पेन्सरी,.. स्पोर्टस | आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत 


कॉम्पलेक्स धार्मिक व 

आध्यात्मिक संस्थायें 

इन्फ्रास्ट्रचर, प्रोजेक्ट | प्रथम 20000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय 
एवं. वेयर हाउसिंग | प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम 
प्रोजेक्ट्स-ऊर्जा, आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत 
दूरसंचार, . ट्रान्सपोर्ट, 
कन्टेनर डिपो 


| प्रथम 5000 वर्गमीटर उसी क्षेत्र को न्यूनतम आवासीय 
प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम 
आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत 


(0) आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कॉर्नर भूखण्ड होने पर निर्धारित प्रीमियम दरों में 
0 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी । 

(6) दिनांक 47.08.999 के पश्चात्‌ बसी हुई कॉलोनी में पंजीकृत दस्तावेजों में प्रीमियम 
राशि की 40%शास्ति राशि देय है, व अपंजीकत दस्तावेजों में प्रीमियम राशि की 50% 
राशि शास्ति देय है। 

0) 90-ए के आवेदन एवं बसी हुई कॉलोनियों में पटटें के आवेदन के साथ प्रीमियम दर 
की 0% राशि जमा करानी होती है जिसका समायोजन सम्पूर्ण राशि जमा कराते सयम 
किया जाता है। 

(४) स्वीकृत किया गया ले-आउट प्लान विकय योग्य क्षेत्र के प्रयोजन के अनुसार प्रीमियम 
राशि जमा होने के पश्चात्‌ ही ले-आउट प्लान जारी किया जायेगा | 

(४) टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत 2 हैक्टयर से कम की प्लान्टेड डवलेपमेन्ट की योजना 
में विकय योग्य क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ६.७७.5./...5.भूखण्डों 
के एवज्‌ में आरक्षित दर से राशि देय है। 


(४)अधिसूचना दिनांक 43.02.2020 के स्पष्टीकरण के बिन्दु 5 व राज्यसरकारद्वार 
समय-समय दी गई छूट लागू होगी | 

(श॥ स्थानीय निकाय द्वारा स्वप्रेरणा से सर्वे कराकर स्वीकृत किये गये ले-ऑउट प्लॉन के 
भूखण्डों में 47.50 ,/-रू. प्रति वर्गमीटर सर्वे शुल्क देय है। 


(द) राजकीय भूमि पर बसी हुई कॉलोनियां-राजकीय भूमि, अन्य विभागों की भूमि अथवा 
निकाय की अवाप्तशुदा भूमि पर बसी हुईं कॉलोनियों में अधिसूचना 30.44.2047 के अनुसार 
04.04.2049 से 5%वद्धि करते हुए निम्न तालिका के अनुसार देय है। 

तालिका 
क्र. | नगरीय क्षेत्रों के नाम आवासीय प्रयोजनाथथ | वाणिज्यिक प्रयोजनाथ्थ 
सं नियमन हेतु देय दरें | नियमन हेतु देय दरें 
| जयपुर, जोघपुर, कोटा, | आवासीय आरक्षित दर | वाणिज्यिक आरक्षित दर का 
अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, |का 25 प्रतिशत या।25 प्रतिशत या 7526 /-रू 
अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा | 23468,/- रू. प्रति| प्रति वर्गजज जो भी अधिक 
व भिवाडी | वर्गगज जो भी अधिक | हो | 
हो। 
| जयपुर, जोधपुर, कोटा, | आवासीय आरक्षित दर | वाणिज्यिक आरक्षित दर का।| 
अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, [का 25 प्रतिशत या।25 प्रतिशत या 4052 /-रू 
अलवर, भरतपुर व|॥459,//-- रू प्रति। प्रति वर्गगज जो भी अधिक 
भीलवाड़ा को छोड़कर [ वर्गगज जो भी अधिक | हो | 
50,000 से अधिक | हो। 
जनसंख्या वाले शेष 
नगरीय क्षेत्र 
हु कक उबर खजाना त हे 
50,000 से कम जनसंख्या [का 25 प्रतिशत या 
वाले शेष नगरीय क्षेत्र 4654 /- रू. प्रति 
वर्गगज जो भी अधिक 
हो। 
निजी विकास कर्ता की योजना में राजकीय भूमि की दर-- आरक्षित दर का कृषि भूमि की 
डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो | 


वाणिज्यिक आरक्षित दर का 
25 प्रतिशत या 4737 /-रू 
प्रति वर्गगज जो भी अधिक 
हो। 


था निकाय 0.5 हैक्टयर 


विकास प्राधिकरण 2.5 हैक्टयर, नगर विकास न्यास 4.25 हैक्टयर त 


॥लीज / ७9९0 #855९६5॥श६ए 67 दाठप्रात॑ रिश्ला:-[अ) 90-बी व 90-ए के प्रकरणों में 
कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजननियमन 2042 के नियम 20 के अनुसार कोई भी प्रयोजन 
मल्टीफ्लेक्ससहित [व्यावसायिक को छोड़ते हुय) में आवासीय कीमत के 2.5% और 
व्यवसायक में आवासीय कीमत के 5% की दर से लीज राशि देय है। 


नोट:-- 


(0) आवासीय कीमत से भूमि के आवासीय उपयोग की प्रीमियम दर के चार गुणा कीमत से 
है। 

(प्रीमियम दर & 4 5 आवासीय कीमत) 
( 40 वर्ष की लीज एक मुश्त जमा कराने पर फ्री-होल्ड का पटटा जारी किया जायेगा | 


(#) 8 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर 99 वर्षिय लीज होल्ड का पट॒टा लीज 
मुक्ति प्रमाण-पत्र के साथ दिया जायेगा। 

(४) राजकीय भूमि में लीज राशि नियमन दर पर देय होगी । 

(४) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गईं छूट लागू होगी। 

(. ) बी.एस.यू पी, शुल्क:-आदेश दिनांक 22.08.2048 के अनुसारबी.एस.यू पी. शुल्क 

देय है सभी प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन व भू-रूपान्तरण में 25,“-रू. प्रति व.मी. की 

दर से बी.एस.यू पी. शुल्क, देय है, किन्तु भू-उपयोग परिवर्तन व भू-रूपान्तरण दोनों होने 

पर एक बार ही बी.एस.यूपी. शुल्क देय है, पूर्व में उक्त भूखण्ड “भूमि पर बी.एस.यू पी. 

शुल्क जमा कराया गया है तो उक्त शुल्क देय नही होगा। 

नोट:- 

(0) हैरिटेज होटल /रिसोर्ट /मोटल /एम्यूजमेन्ट पार्क के लिए बी.एस.यूपी. राशि केवल 

सकल निर्मित क्षेत्रफल पर देय होगी। अन्य पर्यटन ईकाइयों यथा होटल /» कन्वेन्शन 

सेन्टर / रेसटोरेन्ट अथवा कैफेटेरिया आदि के लिये नियमानुसार शुल्क लिया जायेगा | 

.. .बाहय विकास शुल्क ६-0-(:-- टाउनशिप पॉलिसी 2040 के अनुसार स्वीकत 

सम्पूर्ण योजना क्षेत्र दर बाहय विकास शुल्क निम्न प्रकार न्यूनतम देय है। 

क्र... (जन सख्या2004 के अनुसार शहर की आबादी [दर प्रति वर्ग मीटर 


सं. 

_] 

नोट:-- 

() 500 मीटर क्षेत्र में 48 मीटर चौडी सडक व बिजली की लाईन उपलब्ध होने पर 500 
रूपये 400 से अधिक देय नहीं होगी | 


(0) ग्रुप हाउसिंग के मामलों में ६02८ आवासीय की १.5 गुणा देय है। 

(॥) संस्थागत व पर्यटन ईकाई मामलों में ६50८ भू-अच्छादित क्षेत्र के दुगने पर देय होगी। 

(५) व्यावसायिक मामलों में ६0८ आवासीय से दो गुनी देय होगी। 

(४) फार्म हाउस के प्रकरणों में ६00 बिलटप क्षेत्र के दुगने पर 50,/-रूपये प्रति व.मी. 
विद्यमान विकास हेतु देय है। 

(४) मुख्यमंत्री जनआवास योजना 2045 के प्रकरणों में भी टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार 
६0८देय होगी । 


(शी) औद्योगिक भूखण्डों में ६0८ निम्न प्रकार देय होगी 

(3) 50,000 तक आबादी का शहर - 20,/- प्रति व.मी. 

(0) 50,000 से 40 लाख तक आबादी का शहर - 30 /- प्रति व.मी. 

(0) 40 लाख से आबादी का शहर -- 50 /- प्रति व.मी. 

(शी) वास्तिविक ६2"अधिक होने पर विकासकर्ता से वसूल की जायेगी। इस आश्य का 
शपथ पत्र में लिया जायेगा। 


(0)0) कृषि आधारित वेयर हाऊसिंग / गोदाम के भूखण्डों के लिए निकायों द्वारा बाहुय विकास 
एवं सिवर लाइन पर व्यय नहीं किया जाता है न ही आवश्यकता है, तो ६2८देय नही है 
यदि भविष्य में निकायों द्वारा बाहूय विकास कराया जाता है, समतुल्य राशि आवेदक द्वारा 
जमा कराई जायेगी। इस आश्य का शपथ पत्र लिया जावें। 

(९) ६०0८ एक मुश्त जमा कराने पर 20% की छूट देय होने से 80% राशि ही देय होगी | 
0४) ६0८4 किश्तों मे निम्न प्रकार देय है (द्वितीय से चतुर्थ किस्त के उत्तर दिनांकित चैक 
लिये जावें। 

क्र. सं. किस्त राशि | अवृद्धि 
ले-आउट / एकल पटट जारी होने से 

2 द्वितीय किस्त | 25 प्रतिशत अनुमोदन के 6 माह तक बीना ब्याज आगामी 8 
माह तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित 
अधि ॥ ऋषि पछाड़ आज शा का बज रू 
माह तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित 


किस्त (25 प्रतिशत | अनुमोदन के 4 वर्ष तक बीना ब्याज आगामी 6 
माह तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित 
नोट:- 


। वर्ष 6 माह के पश्चात्‌ 9% ब्याज पर राज्य सरकार की स्वीकृति से समय अवधि बढाई 
जा सकती है। 

(४) आन्तरिक विकास शुल्क-टाउनशिप पॉलिसी क॑ अनुसार निजी कृषि भूमि की योजनाओं 
में आन्तरिक विकास हेतु सेलेबल क्षेत्र के 42.5 प्रतिशत भूखण्ड विकासकर्ता के निकाय में 
रहन रखे जाते है। टाउनशिप पॉलिसी 2040 (0 हैक्टयर) के बिन्दु 5.03 के अनुसार सीवर 
लाइन के 50 /-रूपये प्रति वर्गमीटर नाला निर्माण के 40 /-रू. प्रति वर्गगीटर के ओवर 
हेड टैंक के 50,/-रू. प्रति वर्गगीटर कूल 440,/-रू. प्रति वर्गमीटर लेने का प्रावधान 
है।आदेश दिनांक 44.05.2047 द्वारा बसी हुईं कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा नही कराया 
जाता है। भविष्य में टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार आन्तरिक विकास शुल्क लिया जायेगा, 
एवं पटटे में ये नोट अंकित होगा की योजना में आन्तरिक जलापूर्ति बिजली आपूर्ति व 
आन्तरिक सड़क का निर्माण कार्य पर होने वाले वयय विकासकर्ता » ग्रह निर्माण सहकारी 
समिति द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा कोई दर निर्धारित नही की गई है। कुछ 
निकायों द्वारा न्यास बैठकों में निर्णय लेकरअलग--अलग राशि ली जाती है। 


नोट:-- 

() एकल पटटों में विकासकर्ता द्वारा ही विकास काराया जाता है अतः 440 /-रूपये राशि 
देय नही है। 

() उल्लेखित कार्य कराये जाने पर ही उक्त राशि जमा कराई जावे उक्त कार्य विकासकर्ता 
द्वारा कराई जाने पर 440 /- रूपये राशि नहीं ली जावे । 


(४) एकल पटटे में सुविधा क्षेत्र के एवज्‌ में राशि:-2 हैेक्टयर से अधिक व कम क्षेत्रफल के 
एकल पट्टों में 5% क्षेत्र सुविधा क्षेत्र छोडे जाने का प्रावधान है। 2 हैक्टयर से कम क्षेत्रफल 
के एकल पट्टों में 5%सुविधा क्षेत्र के बराबर भूमि की आरक्षित दर सेराशि भी जमा करवाई 
जा सकती है। 


नोटः-। 
() फार्म हाउस के एकल पटटों में 5% सुविधा क्षेत्र आदेश 22.06.2047 के अनुसार छोडना 


आवश्यक नही है, एवं संस्थागत परियोजन भविष्य में आवश्यक होने पर 5% सुविधा क्षेत्र 
छोडने की शर्त पटटे में अंकित किये जाने का प्रावधान है। 


(0) रिसोर्ट के एकल पटूटे में आदेश दिनांक 42.04.2048 के अनुसार कृषि भूमि की डी.एल. 
सी. की दर से राशि देय है। 


नोट:--2 

कृषि भूमि के 90-ए के प्रकरणों में क्रम संख्या () से (श) तक में मांग-पत्र जारी होने के 90 

दिवस में राशि जमा करानी होगी उसके पश्चात्‌ अगामी 9 माह तक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज 

सहित राशि जमा कराई जा सकेगी। परन्तु मांग-पत्र प्राप्त होने के एक वर्ष तक राशि जमा नही 

कराने पर 90-ए की अनुज्ञा रदूद मानी जायेगी | 

(४) पंजीयन शुल्क:-निकायों द्वारा जारी की गई लीज डीड /पट॒टे का पंजीयन कराना आवश्यक 

है। जिसका शुल्क निम्न प्रकार देय है । 

()टाउनशिप पॉलिसी के व्यावसायिक प्रयोजन में प्रीमियम राशि के8 गुणा की दर से व अन्य गैर 

व्यावसायिक प्रयोजन में प्रीमियम राशि के 4 गुणा की दर से देय है। 

(!) बसी हुई कॉलोनियां/ गृह निर्माण सहकारी समिति की कॉलोनियों में प्रीमियम राशि, 

कं व बाहय विकास शुल्क,ब्याज, शास्ति आदि जमा राशि + दो वर्ष की लीज राशि पर देय 
। 

(पुर्नवैध कराने पर देय शुल्क का 420% देय होगा। 

(४) टाउनशिप केप्लाटेड योजना में प्रोविजनल पटटे प्रारूप “द” नोमीनी असहानीय-पत्र आदि 

500,/- रू. की स्टाम्प ड्यूटी पर पंजीयन होगा अन्य प्रकरणों में बाजार मूल्य का 2% स्टाम्प 

डयूटी देय होगी | 

(४) लीज होल्ड से फ्री-होल्ड पट्टा नामान्तरण का नया पट्टा उप-विभाजन / पुनर्गठन का नया 

पट्टा 500,//- रू. की स्टाम्प डूयटी तथा भू-उपयोग परिवर्तन में निकाय में जमा शुल्क पर 

स्टाम्प डयूटी देय है। 


(शं) निकाय की योजनाओं में आवंटन के आधार पर निकाय द्वारा लीज-होल्ड जारी होने से पूर्व 
ही अपंजीकृत दस्तावेजों से क्रय करने पर उचित क्रेता से निकाय में जमा राशि के 4.5% गुना पर 
स्टाम्प डयूटी देय होगी। 

शी) कृषि भूमि के अपंजीकृत दस्तावेजों में अन्तिम क्रेता से बाजार मूल्य का 20% सिफ भूखण्उ 
की भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। 

(शा) अन्य प्रकरणों में निकाय में जमा राशि+दो वर्षों क लीज पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। 


2. भवन निर्माण अनज्ञा शल्कः-- 


भवन विनियम-2020 की अनुसूची-2 एवं जारी आदेशों के अनुसार निम्न प्रकार निर्माण अनुज्ञा 


क्रसं. | शुल्क का प्रकार | निर्माण का प्रयोजन | दर (प्रति वर्गमीटर) 
( | प्रार्थना पत्र शुल्क व्यावसायिक प्रयोजन 500 एक मुश्त 
क्‍ अन्य (गैर व्यावसायिक) प्रयोजः 300 एक मुश्त 


| 3.0 लाख 
45 /- प्रति व.मी. अधिकतम 
| * 50 


क्षेत्रफल ४ मंजिलों की संख्या 


४ 25 
50 /- प्रत्ति वमी. 


गीजन 500 


वमी. 
500 व.मी. से अधिक सकल निर्मित 
क्षेत्रफल पर 


वर्षा जल | 50.0 हजार 
वक्षारोपण. प्राकिंग व 
अग्नि समन व्‌ भूकम्प कप अर जज अर आम पर हो मेज >कमता : पाधडा इक का सलााका' सहयलाासपइक पर अल 
रोधी प्रावधान मलवा 


हटाने हेतु 48 मीटर 


ऊंचाई तक के भवनों में 77८ ० पु न >तम्पनाणभातन्य० का ">> ७७ 
जनानत 
, ज५.ग. | 2.0 लाख 


30 लाख 


95.0 लाख 


2.9 जाख 


वर्षा जल ३। 3 (० 
वृक्षारोपण प्राकिंग व 2500 वगी. तक 
अग्नि समन व भूकम्प | 2500 व.मी. के अधिक 
रोधी प्रावधान मलवा | 4000 तक 


| 4.0 लाख 
हटाने हेतु 48 मीटर से | 4000, वमी. के 50 लाख 
अधिक ऊंचाई के भवनों | 40800 वमी. तक 


में अमानत. राशि | 40000, वमी. के अधिक 40.0 लाख 


रिफंडेबल 


(0) जिन प्रोजेक्टों का रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलेपमेंट) अधिनियम, 2046 एवं इसके 
तहत बनाये गये राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलेपमेंट) नियम, 2047 के प्रावधानों 
के तहत पंजीकरण करावाया जाना अनिवार्य है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को छोडकर, अन्य प्रस्तावित 
भवनों हेतु पाकिंग, अग्निशमन, भूकम्प रोधी, वृक्षारोपण /प्लांटेशन आदि प्रावधानों को सुनिश्चित 
करने के लिए भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि नकद /बैंक 
ड्राफ्ट /बैंक गारन्टी के रूप में भवन निर्माता द्वारा स्थानीय निकाय को जमा कराने होगे। यह 
राशि कंपाइलेशन सर्टिफिकेट जारी करते समय उपरोक्त प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के 
पश्चात्‌ भवन निर्माता को लौटाई जा सकेगी | 

(0) मैकेनिकल पाकिग की सुनिश्चितृता करने हेतु आवेदक से प्रति मैकेनिकल कार पाकिग 
(सरफेस कार पाकिंग के अतिरिक्‍त) एक लाख रूपये अमानत राशि बैंक गारंटी के रूप में ली 
जावेगी, जिसे निर्धारित मैकेनिकल कार पाकिंग के निर्माण के बाद लौटा दी जावेगी । 

भवन पूर्णः निमित क्षे 
प्रमाण-पत्र 

पर 


40 /- रू प्रति वमी 


उस से अधिक ऊँचाई 
के भवनों पर देय है। 
पूर्व में भूखण्ड पर अन्य 
प्रकरण में जमा है तो 
देय नहीं है। 


8. बेटरमेन्ट लेवी निर्धारित मिश्रित /व्यवसायिक प्रयोजन आवासीय आरक्षित दर का 
से अधिक 35% 40% 
प्रस्तावित करने पर ्च्य ज्नैर व्यावसायिक) प्रयोजन आवासीय आरक्षित दर का 
20% 


अधिशेष क्षेत्र पर 
बटरमेन्ट लैवी की 5 किर्स्ते उत्तर दिनांकित चैक निम्न प्रकार लिये जावे 


समय अवधि 


. 4 बच 


()उपरोक्तानुसार किशतों की राशि के उत्तर दिनांकित चैक (765 
[0४॥2४(८॥४४७९८) लेकर ही मानचित्र स्वीकृत किये, जावे, उत्तर दिनांकित (?05 
28९0 (॥९०९७९८) अस्वीकृत (05#07097) होने पर चैक, अस्वीकत होने की 
दिनांक (विलंब अवधि) से नियमानुसार ब्याज देय होगा 


बेटरमेन्ट लेवी हेतु देय किश्त का चैक किसी विशेष परिस्थिति में अनादरित हो जाता | 
है तो ऐसी स्थिति में आवेदक यदि चैक अनादरित की दिनांक से अधिकतम १45 दिवस | 
में निकाय को आवेदन प्रस्तुत प्रस्तुत करता है तो निकाय द्वारा उक्त किश्त की राशि | 
हेतु छः: माह की अवधि १42 प्रतिशत ब्याज की दर से मय ब्याज जमा कराये जाने की | 
छूट प्रदान की जा सकेगी। इन विनियमों से पूर्व के प्रकरणों में भी उपरोकतानुसार | 
कार्यवाही की जा सकेगी । 
(0) बेटरमेन्ट लेवी की कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि बी.एस.यूपी. फन्‍ड में जमा | 


करानी होगी | 


(मिश्रित उपयोग के भूखण्डों पर प्रस्तावित भवन हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क एवं 
मानक बी.ए.आर. से अधिक बी.ए.आर. प्रस्तावित होने पर देय बेटरमेन्ट लेवी की राशि | 


वास्तविक प्रस्तावित उपयोग के क्षेत्रफल पर देय होगी। 


प्रकरण का | 


विवरण 


गये निर्माण का 
प्रकार 


के मानदण्डों 
अनुरूप निर्माण 


(॥) 
विनियमों 
विपरीत्त निर्माण 


() भवन विनियम 


के 


भवन 


के 


देय शुल्क 
(बी.ए.आर. क्षेत्रफल पर) 


(40 मीटर ऊँचाई तक) 


रू, 450 /- प्रति वर्गमीटर 
(40 मीटर से अधिक 60 मीटर ऊँचाई तक) 


रू, 400 /- प्रति वर्गमीटर 


(40 मीटर ऊँचाई तक) 

रू. 450 /- प्रति वर्गमीटर 

(40 मीटर से अधिक 60 मीटर ऊँचाई तक] 
रू, 200 /-- प्रति वर्गमीटर 

(40 मीटर से अधिक ऊँचाई पर) 


| शुल्क की गणना 
| उदाहारणार्थ (भवन 
 अनुज्ञा शुल्क की राशि 


भवन निर्माण | & रू. 40000+रू.50005 
अनुज्ञा शुल्क | 


कं अनेक | रू. 5000 
शुल्क का 50 | (कूल देय राशि) 
प्रतिशत (बिना | 
स्वीकृति) ट 


| +रू.40000+- 


जुदा डल्क । 5000 + रू. 5000 ८ 


हज आअनुज्ञा | 
शुल्क का 50 | 520000 (कूल देय 
शशि] 


प्रतिशत (बिना | 
स्वीकृति) +| 
अनुज्ञा शुल्क | 
का 50 प्रतिशत | 
धिरोहर राशि) 


2. 90 (क) की | हु) भवन विनियम | भवन निर्माण | रू. 40000 
कार्यवाही | के मानदण्डों के | अनुज्ञा (कुल देय राशि) 
किक बे अनुरूप निर्माण | शुल्क[णशशा। 

| । शत 

आवेदन की हु । 
तिथि से 30 क्‍ 8 4४ मा 
दिवस की कक नते हुए) कु हे द 
अवधि में |). भवन अप नेर्माण | > रू, 40000+रू.5000- | 
पट्टा जारी विनियमी के | अनुज्ञा शुल्क | €& ॥5000 
होने. से | विपरीत निर्माण (कुल देय राशि! 
पूर्व | 

3. | पट्टा/ली | हु) भवन विनियम | भवन निर्माण | > रू, 40000+रू.5000- क्‍ 


जडीड जारी शुल्क 
होने के 
पश्चात्‌ 
मानचित्र 
स्वीकृति से 
पूर्व. मौके 


पर निर्माण 


के मानदण्डों के | 
अनुरूप निर्माण | 


(|) 
विनियमों 
विपरीत निर्माण 


रू, 5000 
(कुल देय राशि) 


भवन | 
हे | भवन निर्माण 
| अनुज्ञा शुल्क 
| + अनुज्ञा 
| शुल्क का 50 
| प्रतिशत (बिना 
स्वीकृति) + 
| अनुज्ञा शुल्क 
| का 50 प्रतिशत 
| घिरोहर राशि) 


“रू.40000+- 
रू,.5000 + रू, 5000 5 | 
रू20000.. कुल देय | 
राशि) ट 


नोट:-- 

() अग्निशमन राशि #ऊऋां$ 8भाके केन्द्रीकत खाता संख्या 99040094350994 में जमा 
कराकर रसीद संबंधित निकाय में प्रस्तुत करनी होगी | 

() लेबर सेस हेतु निर्माण की कुल लागत की ॥ प्रतिशत राशि मानचित्र स्वीकृति से पूर्व 
जमा करानी होगी | 

(॥) भवन विस्तार -यदि किसी पूर्व निर्मित भवन के निर्मित क्षेत्र में विस्तार किया है तो 

अतिक्ति प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र/ मंजिल पर क्र.सं. 3 के अनुसार राशि देय होगी । 

(४) अनुमोदित भवन मानचित्र की वैध अवधि में संशोधन --आवेदक द्वारा एक बार निर्माण 

स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्‌ अनुमोदित भवन (४०॥७५४५) मानचित्र की वैध अवधि के 

दौरान पुनः: मानचित्र संशोधित कर अनुमोदित कराए जाते है, तो क्र. सं. 2 व 3 में दर्शायी 

हुई राशि का 20 प्रतिशत शुल्क संशोधित मानचित्र के जांच एवं अनुमोदन हेतु लिया 

जायेगा । 

(४) अनुमोदित भवन मानचित्र की 


थे अवधि पश्चात संशोधन /नवीनीकरण:-यदि निर्धारित 


वैध अवधि के पश्चात्‌ संशोधन /नवीनीकरण करवाया जाता है तो क्रम संख्या 2 के अनुसार 
निर्धारित आवेदन शुल्क तथा क्रम संख्या 2 व 3 के अनुसार मानचित्र जांच एवं अनुमोदन 
शुल्क का 20 प्रतिशत देय होगा | 


(४) बहुनिवास इकाई के भवनों में योजना में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रति 
निवास इकाई 25000 //-- रूपये अतिरिक्त राशि (अन्य सभी देय शुल्क के अतिरिक्त) देय 
होगी | 


(शी) 50 वर्ग मीटर तक के वाणिज्यिक भूखण्डों को पाकिंग शुल्क 400000 //- रूपये प्रति 
ई.सी.यू. देय होगा । 

(शी) सौर ऊर्जा सयंत्र संबंधी व्यवस्था नही करने पर 50,/-रू प्रति वर्ग मीटर व होटल 
हेतु 400 //-रू प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर पहले वर्ष प्लेन्टी ली जायेगी | 

(५) छूट -आदेश दिनांक22.07.2049 के अनुसार सामाजिक एवं धार्मिक कार्यो में अग्रणि 
अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाएं को राज्य के नगरीय क्षेत्रों में लोक उपयोगी सुविधाएं 
यथा चिकित्सा सुविधाएँ, शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कृष्ठाश्रम, 
धर्मशाला, निशक्तजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्याश्रम, बालगृह आदि एवं पर्यटन ईकाई में 
पर्यटन नीति के अनुसार भवनों के अनुमोदन शुल्क में छूट देय होगी । 

00) भवन निर्माण अनुज्ञा का मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 60 दिवस में राशि जमा 
करानी होगी। अगले 60 दिवस में 9 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जा सकेगी | 
ब्याज विलम्ब अवधि पर ही देय होगा। 


3. भू-उपयोग परिवर्तन राशि:-- 


भू-उपयोग के परिवर्तन के प्रकरणों में आवेदन शुल्क 500 ,/-रू. व प्रशासनिक शुल्क 
0,/- प्रति वर्गमीटर भूमि के क्षेत्रफल पर न्यूनतम 5 हजार व अधिकतम 5 लाख रूपये 
(नॉन रिफन्डेबल) तथा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निम्न प्रकार देय है । 

गैर व्यावसायिक भू उपयोग आवासीय आरक्षित दर की 40% दर से 
व्यावसायिक भू-उपयोग परविर्तन जहां आरक्षित दर निधारित नही है। 


आवासीय आरक्षित दर की 20% दर से 
जहां आरक्षित दर निर्धारित नही है। 


() व्यावसायिक से अन्य भिन्‍न भू- उपयोग परिवर्तन में कोई राशि देय नही है। 

() राजकीय विभागों व उनके उपक्रमों के प्रकरणों में कोई राशि देय नही है। 

(॥) सभी प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन पर 25,/-रू. प्रति व.मी. की दर से बी.एस.यू पी. 
शुल्क देय है, किन्तु पूर्व में किसी कार्य हेतु जमा है तो देय नही है। 

(५) मांग-पत्र जारी होने की दिनांक से 90 दिवस में राशि जमा कराने पर 5% की छूट देय 


होगी। भू-उपयोग परिवर्तन राशि एक वर्ष में चार किश्तों में निम्न प्रकार जमा करवाइ 
जा सकेगी:- 


| राशि का प्रतिशत | अवधि (मांग पत्र जारी होने की दिनांक से) 


। [प्रथ | 90 विवस 


25% 270 दिवस 
365 दिवस 


प्रथम किश्त (35 प्रतिशत राशि) जमा किये जाने तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ (शेष 3 
किश्तों) किश्तों के आगे की तारीख के (०५४ ००४४०) चैक जमा किये जाने के पश्चात्‌ 
भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जायेगा। चैक डीसओनर होने की स्थिति में विलम्ब 
अवधि (डीसओनर की दिनांक से) पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा एवं मांग-पत्र 
जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष तक ब्याज सहित राशि जमा करवाई जा सकेगी। इसके 
बाद भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। कृषि भूमि के मामलों में 
भू-उपयोग परिवर्तन आदेश में यह अंकित किया जावे कि भू-राजस्व अधिनियम कि धारा 
90-ए का आवेदन 90 दिवस में करना आवश्यक होगा अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन का 


निर्णय स्वत: निष्प्रभावी हो जायेगा।” 


2 35% 
पृतीय 


उप-विभाजन / पुर्नंगठन नियम 4975 के नियम 8 के अनुसार उप-विभाजन / पुर्नगठन शुल्क 
आवेदन के साथ निम्न प्रकार देय है। 


() उप विभाजन /पुर्नगठन स्वीकृत होने पर सभी प्रयोजन हेतु 25,/- रू प्रति वर्ग मीटर से 
बी.एस.यू पी. राशि देय है, किन्तु पूर्व में किसी कार्य हेतु जमा है तो देय नहीं है। भवन 
विनियमों के अनुसार मांग-पत्र जारी होने से 60 दिवस मेंराशि जमा करानी होगी अगले 60 
दिवस में 9% ब्याज के साथ राशि जमा कराई जा सकती है| 

(6) एक बार पुनर्गठन स्वीकृति होने के पश्चात्‌ पुनर्गठित भूखण्ड में एक और भूखण्ड का 
संयुक्तिकरण किया जाता है। तो बाद के भूखण्ड के क्षेत्रफल पर ही पुनर्गठन शुल्क देय 
होगा। 

(॥)मुख्यमंत्री जन आवास योजना के क्षेत्र पर उप-विभाजन / पुनर्गठन शुल्क देय नहीं है। 
(४) विद्यमान योजनाओं में पुर्नगठित पर भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन प्रस्तावित करने पर 
देय बेटरमेन्ट लेवी का 25% अतिरिक्त लेवी देय होगी। 


5. नामान्तरण में लगने वाला शुल्क: 

भूमि निस्तारण नियम 494 के नियम 20, ए व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन नियम 2042 
के नियम 27 के अनुसार पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर बिना मौका रिपोर्ट के निम्न राशि 
प्रत्येक नामान्तरण पर देय है। 


सं भखण्ड् का हे सफल दर प्रति दर्ग मीटर 


नोट:- 

(0) उत्तराधिकार (मृत्यु) के प्रकरणों में राशि देय नही है। 

() नियम 47(6) में निर्धारित (फिक्स) दर पर आवंटित भूखण्डों का 40 वर्ष पूर्व विक्रय करने 
पर निम्न राशि देय है। 

| दिनांक दर प्रति वर्ग मीटर 

। 5 वर्ष तक 
2 
6.निर्माण अवधिविस्तार (पुर्नग्रहण राशि, 

भूमि निस्तारण नियम 4974 के नियम के नियम 44-ए में निलामी की दिनांक से, नियम १7 
में कब्जा प्राप्त करने की दिनांक से, तथा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन नियम 2042 के 
नियम 28 मेंपटटा जारी करने की दिनांक से 7 वर्ष में निर्माण करना आवश्यक है। स्वतन्त् 
भूखण्ड में एक ईकाई निर्माण एवं ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायक, मॉल, होटल संस्थागत भवन 
आदि बड़े भूखण्डों के क्षेत्रफल के 4,/5 भाग का भू आच्छादन क्षेत्र में निर्माण करना 
आवश्यक है। 7 वर्ष पश्चात्‌ निरस्त भूखण्ड की निर्माण अवधि विस्तार परनिम्न प्रकार 
पुर्नग्रहण शुल्क देय है। 

निकाय की योजना में 99 वर्षीय लीजहोल्ड हेतु 


7 आआ मा आल आए खाइाछ5 जआए॑ए॑एाछ 


दिनांक / आवंटन में कब्जे की । 


क्‍ दिनांक से निर्माण अवधि 


0.50%निलामी व 
| दर / आवंटन दर 


निकाय की योजना में ीहोल्ड हेतु 


0.25%निलामी के 
दर / आवंटन दर 


4 20 वर्ष पश्चात्‌ 0.50%निलामी के समय की आरक्षित 
दर / आवंटन दर 


की अवधि के बाद भूखण्ड स्वतः निरस्त हो जायेगें। जिसका नियमन ट्रस्ट द्वारा 
राज्य सरकार की स्वीकृति से यदि भूखण्ड का पुनः विकय /आवंटन नही हुआ है तो 
आरक्षित दर की 075% /0.50% दर से नियमन किया जा सकेगा | 

” 90-बी में लीजहोल्ड हेत 


सं. निर्माण अवधि द्र्‌ 
0-7 वर्ष देय नही है। 


7-44 वर्ष %नियमन के समय की आवासीय दर (प्रीमियम | 

44--20 वर्ष के समय की आवासीय दर (प्रीमियम 

2.5%नियमन के समय की आवासीय दर (प्रीमियम 

ह 


क्रसं. | पट्टा जारी करने की दिनांक से दर 
निर्माण अवधि 
पिजीनिविशिमिशिनििशिनिशिलिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशि शशि शिशिशि शक दिशिशिकर 
2 | 7-4 वर्ष | 0-5%नियमन क॑ समय की आवासीय दर 
हि (प्रीमियम का चार गुना) 


44-20 वर्ष 4%नियमन के समय की आवासीय दर 
(प्रीमियम का चार गुना) 


20 वर्ष पश्चात्‌ के समय की आवासीय दर 
(प्रीमियम का चार गुना) 


ल्‍.. नोटिस की अवधि के बाद भूखण्ड स्वतः निरस्त हो जायेगें। जिसका नियमन 
ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति से यदि भूखण्ड का पुन: विकय /आवंटन 
नहीं हुआ है तो आरक्षित दर की 2.5%/2.0%दर से नियमन किया जा सकेगा | 

.. 90-बी के प्रकरणों में भी कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन नियम 2042 के नियम 
26 के अनुसार कार्यवाही की जावें। 

॥. अवाप्त भूमि के बदले विकसित आवंटन भूखण्डों में पट्टा जारी होने की दिनांक 
से 40 वर्ष पश्चात्‌ उपरोक्त राशि देय है 

४. अधिसूचना 42.05.2020 के अनुसार निर्माण अवृद्धि विस्तार होने पर भवन निर्माण 
अनुज्ञा की अवधि स्वतः ही निर्माण अवधि विस्तार तक बढी हुईं मानी जायेगी 

४. आदेश दिनांक 42.05.2024 द्वारा निर्माण अवधि में 34.07.2024 तक छूट प्रदान 
की गई है एवं 4 वर्ष 6 माह निर्माण अवधि बढाई गई थी । 

शं.. न्यास की योजनाओं में निर्धारित अवधि 7 वर्ष तक में न्यूनतम सुविधाएँ (बिजली, 
पानी, सड़क) उस क्षैत्र /सेक्टर में उपलब्ध होने चाहिए जिसमें भूखण्ड स्थिति है। 

शो. प्लाटेड टाउनशिप योजना में यदि स्वम: खातेदार /विकासकर्ता द्वारा पट्टे लिये 
गये है उन भूखण्डों में खातेदार / विकासकर्त्ता एवं उनके हस्तानान्तरित को पट्टा 
जारी होने की दिनांक से १4 वर्ष में निर्माण नहीं करने पर तालिका की पृष्ठ 
संख्या 3 व 4 के अनुसार शास्ति देय होगी । 


लॉटरी से आवंटित' ण्ड में विलम्ब से राशि जमा कराने पर लगने वाली शास्ति व ब्याज :- 
भूमि निस्तारण नियम 4974 के नियम 4765) के अनुसार निर्धारित (फिक्स) आरक्षित दर पर 
आय ग्रुप के अनुसार लौटरी से आवंटन किये गये भूखण्डों में मांग पत्र /आवंटन पत्र प्राप्त 
होने की दिनांक से 30 दिवस में राशि जमा करानी होगी उसके आगामी 90 दिवस तक 9 
प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करने का प्रावधान है। ब्याज 90दिन का देय है। कूल 
20 दिन बाद भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। जिसका नियमन निम्न प्रकार 
शास्ति लेकर किया जा सकता है। 


क्र. सं. | आवंटन की दिनांक ब्याज दर | शास्ति अधिकारिता! 


4 |24 दिन से 4 वर्ष तक |[9% प्रति वर्ष | 5%बकाया राशि पर | अध्यक्ष न्यास 


से अधिक 2 वर्ष |9% प्रति वर्ष |॥0%बकाया राशि पर | न्यास बैठक 


कह कम हर से आह जरा 


।9% प्रति वर्ष (45%बकाया राशि पर | राज्य सरकार 


फ्री-होल्ड पट्टा-- 
भूमि निस्तारण नियम 4974 के नियम 3 व कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन नियम 2042 के 
नियम 20 में फ्री-होल्ड पट्टें का प्रावधान जोडा गया है। 
() ॥0 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर फ्री होल्ड का पट्टा विलेख जारी 
किया जायेगा | 


() 8 वर्ष लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर 99 वर्षिय लीज होल्ड का पट्टा व लीज 
मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होगा | 

(#) जिन प्रकरणों में पूर्व में 8 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराकर लीज मुक्ति 
प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हुआ है उनमें 2 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराकर 
लीज होल्ड-पटटे को फ्री-होल्ड में परिवर्तन कराया जा सकता है| 

(५४) जिन प्रकरणों में पूर्व के वर्षों की लीज बकाया है उनमें आदेश दिनांक 40.08.2020 के 
अनुसार पिछले वर्षों की बकाया राशि पर 60% की छूट प्रधान करते हुये कूल बकाया 
राशि की 40% राशि व अग्रिम 40 वर्ष की लीज एक मुश्त जमा कराकर लीज होल्‍्ड 
पट॒टे को फ्री होल्ड पटटे में परिवर्तन कराया जा सकता है। 

(४) पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि व अग्रिम 8 वर्षो की लीज राशि एक मुश्त जमा 
कराकर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है। 

9.लीज राशि - 


भूमि निष्पादन नियम 4974 के नियम 7 के अनुसार लीज राशि आवंटन /विकय के समय 
पर निर्धारित आरक्षित दर पर देय है। सभी प्रयोजन के भूखण्ड मल्टीफ्लेक्स सहित 
व्यावसायिक को छोड़कर 2.5% की दर से और व्यावसायिक प्रयोजन में 5%की दर से लीज 
राशि देय है। कृषि आधारित वेयर हाऊसिंग गोदाम पर लीज राशि में 400 प्रतिशत छूट है। 
आवंटन नीति के अनुसार लीज राशि आवंटन दर पर तथा आरक्षित दर से अधिक दर पर 
भूमि का आवंटन होने पर आरक्षित दर से देय है। 40,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर 
5 वर्ष पर तक आवंटन दर पर उसके पश्चात्‌ प्रति वर्ष लीज राशि में 2 प्रतिशत की वृद्धि 
करते हुए लीज राशि देय है। अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि पर कृषि भूमि के समान 
आवासीय कीमत पर लीज राशि देय है (आवासीय कीमत 5 प्रीमियम दर % 4) 


४ लीज राशि भूखण्ड का कब्जा देने की दिनांक से देय है एवं कब्जा लीज-डीड 
जारी होने के बाद दिया जाता है। 

४ लीज राशि में 45 वर्ष पश्चात्‌ व प्रत्येक बेचान पर 25% की वृद्धि होगी | 

४ लीज राशि 34 मार्च तक अग्रिम जमा कराई जायेगी। अग्रिम लीज राशि पर 40% 
की छूट देय है। बकाया लीज राशि में 9% की दर से ब्याज देय है। 

# अग्रिम 8 वर्ष की लीज (चालू वर्ष + 7) राशि एक मुश्त जमा कराने पर आवंटित 
व उसके हस्तांतरित 99 वर्ष के लिए लीज राशि से मुक्त है। (लीज मुक्ति 
प्रमाण-पत्र) 

४ अग्रिम 40 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर फ्री-होल्ड का पट्टा 
दिया जायेगा एवं 8 वर्ष की एक मुश्त में लीज पूर्व में जमा होने पर 2 वर्ष की 
लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर भूखण्ड फ्री-होल्ड हो जायेगा | 

४. प्रथम 5 वर्ष तक लीज राशि आधी (4/2 भाग या सभी प्रयोजनों में 4.25% व 
व्यावसायिक में 2.5%) देय होगी। 5 वर्ष में भवन निर्मित होने पर पूर्ण लीज 
राशि देय होगी। 


४ बकाया लीज राशि जमा कराने पर ब्याज में 400 प्रतिशत छूट है लीज 
मुक्त / फ्री-होल्ड कराने पर बकाया लीज राशि पर 60% व ब्याज पर १00 
प्रतिशत छटहै | 


दिनांक 20.05.2048 के आदेशानुसार निम्न प्रकार बीएसयूपी शुल्क देय है:- 


४४. 
४॥. 


45 मीटर व उससे अधिक ऊँचाई के व्यवसायिक भवनों में 25 रूपये प्रति 
वर्गगीटर व आवासीय भवनों में 40 रूपये प्रति वर्गमीटर, 

भू-उपयोग परिवर्तन, भू-रूपान्तरण में 25 रूपये प्रति वर्ग मीटर, 

उपविभाजन / पुनर्गठन में 25 रूपये प्रति वर्ग मीटर | 

निकाय द्वारा 300 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक भवनों के विक्रय पर 25 रूपये 
प्रति वर्ग मीटर व आवासीय, संस्थागत व औद्योगिक भूखण्डों के विक्रय पर 40 
रूपये प्रति वर्ग मीटर | 

निकाय द्वारा 4000 वर्गफीट से अधिक पलिन्त एरिया के फ्लैट पर 40 रूपये 
प्रतिवर्ग फूट तथा 400 वर्गफीट से अधिक पलिन्त एरिया की दुकान के विक्रय पर 
20 रूपये प्रतिवर्ग मीटर | 

निकायों द्वारा संस्थानिक भूखण्डों के आवंटन में 25 रूपये प्रतिवर्ग मीटर | 
बेन्टरमेन्ट लेवी की 25 प्रतिशत राशि बीएसयपी (सेल्टर) फण्ड में जमा होगी | 


आदेश दिनांक 40.09.2024 के अनुसार किसी एक भूखण्ड ,“भवन के प्रकरण में एक बार बी. 
एस.यू पी. शुल्क जमा होने के पश्चात्‌ उस भूखण्ड पर अन्य कार्य के लिये पुनः बी.एस.यू पी. 
शुल्क नहीं लिया जायेगा। साथ ही संस्थाओं का आवंटन आरक्षित दर से कम जिस दर 
पर किया जायेगा उसी दर के अनुरूप निकायों द्वारा बी.एस.यू पी. शुल्क लिया जायेगा | 


॥4.नीलामी से आवंटन-- 


नीलामी से भूखण्ड विक्रयपर निम्न प्रकार राशि जमा कराई जाती है। 


४ नीलामीआरम्भ करने की दर का 2%अमानत राशि नीलामीसे पूर्व नीलामी में भाग लेने 


के लिएजमा कराया जाना आवश्यक है | 


४ नीलामी की दिनांक से 3 कार्य दिवस में अधिकतम बोलीदाता को बीड की 45% 


राशि जमा करानी होगी। नहीं तो 2% अमानत राशि जक्ञ हो जायेगी एवं 
नीलामीनिरस्त हो जायेगी | 


४ नीलामी की दिनांक से 5 कार्य दिवस में बोली स्वीकृत कर नीलामी की दिनांक से 


30 कार्य दिवस में मांग- पत्र जारी करना होगा ।| 


४ बीड स्वीकृति पश्चात्‌ नीलामी की दिनांक से 240 दिवस में 35% राशि जमा करानी 


होगी। अगले 60 दिवस तक 9% ब्याज से राशि जमा कराई जा सकती है। 


# नीलामी की दिनांक से 360 दिवस में 50% राशि जमा करानी होगी। अगले 90 
दिवस तक 9% ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है। 
४ सांग-पत्र जारी होने के 45 दिवस में राशि जमा कराने पर नीलामी राशि पर 2% की 


छूट देय है। नीलामी की दिनांक से 450 दिवस तक 9% ब्याज सहित राशि जमा 
नही कराने पर नीलामी स्वतः ही निरस्त हो जायेगी | 


42.79/5 ॥॥6///४॥5-#के आवासों में बकाया राशि व ब्याज के संबंध में:-- 


समस्त निकायों व आवासन मण्डल द्वारा आवंटन किये गये£७४५ ॥/5/0॥॥5-#के आवासों पर 
बकाया राशि, बकाया किस्त अभियान अवधि (34.03.2022) तक जमा कराने पर ब्याज में 
400 प्रतिशत की छूट है। आवासन मण्डल द्वारा ॥॥5-8 व |॥5के आवासों में भी छूट देय 


है। 
कृषि भूमि पर 90-ए से पूर्व किया गया निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति से पूर्व बिना स्वीकृति 


किया गया निर्माण जो नियमन योग्य है एवं नहीं है उनके संबंध में विनियम 2020 की 
तालिका 44 के अनुसार राशि देय है। 


पं 45.03.2020 के 


किये गये सभी राने की अवधि 


जारी प्रकार के मांग पन्नों में राशि जमा क 


पश्चात्‌ होने पर आदेश दिनांक 42.05.2024 द्वारा 3व,.07.2024 तक राशि 
छूट प्रदान की गई हुई थी। 


जरथान सरकार 


नगरीय विकास विभाग 
क्रमांक: प.३(33) नविवि/3 /207 पार्ट जयपुर, दिनांक 24 मार्च, 202। 
निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, सचिव 
शजस्थान, जयपुर शजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर 
सचिव मुख्य नगर नियोजक 
जयपुर /जोधपुर/अजमेर नगरनियोजन विभाग 
विकास प्राधिकरण | जयपुर 
सचिव, मुख्य नगर नियोजन (एन.सी.आर) 
नगरविकास न्यास, नगर नियोजन विभाग, जयपुर 


अलबर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, 
श्रीगंगानगर, आबू, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, पाली, सवाइमाधो पुर 

विषय :- अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रित सम्पत्ति के नियमन के सम्बन्ध में । 

नगरीय विकास न्यास/प्राधिकरण/ आवासन मण्डल द्वारा भूखण्ड आवंटन एवं नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाते हैं। 
उनकी लीज-डीड (पट्टा) जारी होने से पूर्व ही अपंजीकृत दस्तावेजों से बेचान (चाहे कितनी भी बार हो) कर दिया जाता है, उन 
प्रकरणों में अतिम क्रेता के पक्ष में लीज-डीड (पट्टा) निष्पादन की कार्यवाही वित्त विभाग की संलग्न अधिसूचना क्रमांक प,4(2) 
वित्त/कर/202-273 दिनांक 24.02.2024 अनुसार की जा सकती है। 

नगरीय स्थानीय निकार्यों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व सहकारी सोसाइटियों द्वारा आवंदित या विक्रित भूमि का अंपजीकृत 
दस्तावेजों द्वारा बेचान (चाहे कितनी भी बार हो) कर दिया जाता है, उन प्रकरणों मे अंतिम क्रेता के पक्ष मे लीज-डीड (पट्टा) निष्पादन 
की कार्यवाही वित्त विभाग की संलग्न अधिसूचना क्रमांक प,4 (2) वित्त/कर/202-273 दिनांक 24,02,2024 अनुसार की 
जासकती है। 

आज्ञा से, 


(मनीष गोयल) 
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम 
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गजस्थान सरकार 
वित्त विभाग 


( रा, अनुभाग ) 
अधिसूचना 
जयपुर, फरवरी, 24, 202 


शजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 998 (999 का अधिनियम सं, 4) की धारा 9 की उप-धारा () द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.2(55)वित्त/कर/202-33 दिनांक 
42.07.202, प.4(3)वित्त /कर/208-88 दिनांक 2.02.208, प.4(3)वित्त/कर/207-3 दिनांक 
08.03.207, प.2 (37)वित्त/कर200-25 दिनांक 08.03.20, प.4(4)वित्त/कर2020-26 दिनांक 
20.02.2020 और प.4(4)वित्त/कर/2020-27 दिनांक 20.02.2020 को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह राय होने 
पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट 
लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथानिविर्दिष्ट दर से 

किया जायेगा; - 


इंदिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास | कोई नहीं 
योजना के अधीन आवंटित आवासीय स्थल का पट्टा विलेख 


बहु 


राजस्थान पंचायती राज नियम, 996 के नियम 57 या 458 के | _00 रुपये 
' अधीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी पड़ा विलेख या आवंटन आदेश 


3. | राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 96। (96! का अधिनियम | _ 400 रुपये 
सं, 20) के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश 
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4. | राजस्थान सलम डवलपेंट पॉलिसी-202 के अधीन जारी पट्टा विलेख | _ 400 रुपये 
'या आवंटन आदेश 


0 


मुख्यमंत्री जन आवास योजना-205 या प्रधानमंत्री आवास योजना के 

अधीन निम्मलिखित के लिए जारी/निष्पादित पट्टा विलेख/विक्रय 

विलेख: - 

()) आर्थिकरूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय इकाइयां प्रतिफल की रकम का 0.5 प्रतिशत 


(7) निम्न आय समूह के लिए आवासीय इकाइय प्रतिफल की रकम का । प्रतिशत 
6. | राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-200 के अधीन निम्मलिखित के लिए 


जारी/निष्पादित पड़ा विलेख- 


() आवासीय, संस्थानिक, औद्योगिक, पर्यटन इकाई इत्यादि के | आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 4 गुना पर 
लिए भू-खण्ड के प्रथम आवंटन के मामले में | हस्तान्तरण की दर से। 


() वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूखण्ड के प्रथम आवंटन के मामले में| आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 8 गुना पर... 
हस्तान्तरण की दर से। 


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 की धारा 90-क के अधीन प्रीमियम की रकम, विकास, प्रभार, 
स्थानीय प्राधिकारियों के निपटान के लिए रखी गयी भूमि के सम्बन्ध में| संपरिवर्तन प्रभार और ब्याज या शास्ति, यदि | 
'जारी/निष्पादित पट्टा विलेख। कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के 
रूप में संदत अन्य प्रभार और दो वर्ष के 
किराये की औसत रकम या हस्तान्तरण की दर | 
से। 


राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी! प्रीमियम की रकम और ब्याज या शास्ति, यदि 
"निकाय द्वारा आवंटित या उनके द्वारा विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में| कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के. 
जारी/निष्पादित पट्टा विलेख (जो उपर्युक्त क्रम संख्यांक | से 7 में रूप में संदत अन्य प्रभार और दो वर्ष के 
'विनिर्दिष्ट किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है) । औसत किराये की रकम पर हस्तान्तरण की दर 
से। 


क्रम संख्यांक 2 से 8 के अन्तर्गत आने वाला कोई पट्टा विलेख जो| मूल पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क 
'पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात्‌ रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया| का 20 प्रतिशत 


कम कल मे नली न नील मे रजनी ललित व हमला. मर तल मो नल. नील मो नल. तीन मो नमन. नमन मो. मर. अमन मो. मर. शमी मो. मी. अल मो. मल. मन मो. मन न मी. मम अमन मर आल मा नल अमल मो नह अल मे नल तनमन मी अल मनन मे मन. नलल मे अमल तनमन मे नल हनन मो मल. मल मे मील मल मे मनन मनन मे मल मनन मे मील मी अमल आन 2 मी आन मे अमन. मल मे मल मल मे मल. मन मे अल आलम मे अमल मल हल मील ली मी अल. ला हे अल 2. नर मे नल 2 मर मे नल 2. मर आल आल मे अमर 2. अल जा मर 2 अल मा नल 3 मल आल आ अल मे अल जे आम 


प्पणी: . राजस्थान पंचायती राज नियम, 996 के नियम 57 यशा 58 या राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 


96व या राजस्थान सलम डवलपमेंट पॉलिसी-202 या मुख्यमंत्री जन आवास योजना-205 या प्रधानमंत्री 
आवास योजना या राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी - 200 के अधीन जारी /निष्पादन पड्ढा विलेख /विक्रय विलेख 
के मामले में आवंटी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित करेगा कि पट्टा विलेख / विक्रय 
विलेख ऐसे अधिनियम, नियम योजना या यथास्थिति, पॉलिसी के अधीन जारी /निष्पादित किया गया है| 


2. यह अधिसूचना, निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के 
न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर लागू होगी किन्तु 
पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा । 


(प.4(2) वित्त/कर / 202-272 ) 
राज्यपाल के आदेश से, 


(टीना डाबी ) 
संयुक्त शासन सचिव 
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नगरीय विकास विभाग 


क्रमांक:--- प.470) नविवि / अभियान / 2024 दिनांक:- 20 एड 202] 
आदेश 


प्रशासन शहरों के संग अभियान-202 के अन्तर्गत दिनांक 45.09.2024 से तैयारी कैम्प लगाये जाने है, 
जिन में निकाय द्वारा स्वीकृत योजना, स्वीकृत मास्टर प्लान, जोनल डवलपमेंट प्लान, सैक्टर प्लान, ले-ऑउट 
प्लान, आवेदन-पत्र, दर आदि की जानकारी आमजन को दी जानी है। इन कैम्पो में पट॒टे देने की तैयारी की 
जानी है। केम्पों में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर, मांग पत्र जारी कर तथा राशि जमा करवाकर पटटे तैयार किये 
जावे। पटटों के प्रारूप ५४४४७७,.४॥४३४/202./98]99/97.80५.॥ वेबसाइंट पर उपलब्ध है | ताकि 02 अक्टबर को 
मुख्य अभियान प्रारम्भ के प्रथम दिवस को ही अधिक से अधिक पट्टे जारी किये जा सके | 


0) वर्ष-2044 की जन गणना अनुसार 4 लाख से अधिक आबादी के शहरों में अस्वीकत कॉलोनीयों के पट्टे 
जोनल प्लान स्वीकृत होने के पश्चात ही दिये जाने है परन्तु जिन योजनाओं के ले-ऑउट प्लान पूर्व में 
ही स्वीकत है। उन्हें कमिन्टमेन्ट मानते हुये जोनल प्लान में समायोजित किया जाना है। अत: पूर्व 
स्वीकृत योजनाओं में पट्टे आदेश दिनांक 45.04.2024 के अनुसार दिये जा सकते है | 

(7) कृषि भूमि पर बसी हुई 7.06.4999 से पूर्व / पश्चात की स्वीकृत योजनाएऐं जिन में 90-बी की अनुज्ञा है 
उनमें 90-बी की निर्धारित दरों, 47.08.4999 से पूर्व की योजनाएं जिन में 90-ए की अनुज्ञा हो गई है 
उनमें अधिसूचना 34.07.2042 की निर्धारित दरों, दिनांक 47.08.999 के पश्चात की योजनाएऐ जिनमें 
90-ए की अनुज्ञा हो गई है उनमें अधिसूचना दिनांक 43.02.2020 की निर्धारित दरों से राशि ली जावे | 
दिनांक 45.09.2024 से अभियान अवधि में प्रथम कैम्प से 45 प्रतिशत ब्याज देय नही होगा, यदि पूर्व में 
मांग-पत्र जारी किया हुआ है किन्तु राशि जमा नहीं हुई है तो वर्तमान दर से (बिना ब्याज के) पुनः 
मांग-पत्र जारी किया जावे | 

(00) दिनांक 47.06.999 से पूर्व की स्वीकृत योजनाओं में भूखण्डों का अपंजीकत दस्तावेजों के आधार पर 
जितनी भी बार विक्रय हुआ है अन्तिम क्रेता से प्रीमियम दर की 45 प्रतिशत राशि अतिरिक्त लेकर अन्तिम 
क्रेता को आदेश दिनांक 44.02.2020 के अनुसार पट्टे दिये जावे | 

(0५०) दिनांक 47.06.4999 के पश्चात की स्वीकृत योजनाओं में भूखण्ड़ो का पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर 
विक्रय होने पर प्रीमियम दर की 40 प्रतिशत राशि अतिरिक्त लेकर तथा अपंजीकत दस्तावेजों के आधार 
पर कितनी ही बार विक्रय हुआ हो प्रीमियम दर की 50 प्रतिशत राशि अतिरिक्त लेकर अन्तिम क्रेता को 
आदेश दिनांक 44.02.2020 के अनुसार पटटे दिये जावे | 

(ए) स्वीकृत योजनाऐँ जिन में खसरा सुपरइम्पोज किया हुआ है। उनमें आवेदक के स्वामित्व भूखण्ड के 
खसरा नम्बर व सुपर इम्पोज के खसरा नम्बर में भिन्‍नता होने पर दोनों खसरो की 90-बी / 90-ए हो 
जाने से सुपर इम्पोज त्रुटि मानते हुये पट्टे दिये जावे | 

(शं) स्वीकृत योजनाओं में आवेदक के स्वामित्व से ले-ऑउट प्लॉन के अनुसार भूखण्ड के क्षेत्रफल वद्धि होने 
पर अधिक भूमि की राशि राजकीय भूमि की दर अधिसूचना दिनांक 30.44.2047 के अनुसार ली जावे | 


(शा) स्वीकृत योजनाओं में 90--बी // 90-ए की अनुज्ञा के बाद पट्टे दिये जा चुके ऐसे भूखण्डों के क्षेत्रफल में 
वृद्धि होने पर निजी विकासकर्ता की योजना में आरक्षित दर का 50 प्रतिशत एव अन्य बसी हुई 
कॉलोनियों / गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में आरक्षित दर का 25 प्रतिशत से राशि लेकर 
अधिक भूमि का आवंटन कर पूरक लीजडीड अथवा पुराना पट्टा समर्पण कराकर नया पट्टा दिया जा 
सकेगा | 


(शं॥) स्वीकृत योजनाओं में अनुमोदित ले--ऑउट के अनुसार मौके पर भूखण्डों का सृजन / निर्माण नही होने 


(5) 


(>) 


(॥) 


(॥) 


(४) 


पर सुविधा क्षेत्र का अनुपात स्वीकृत ले-ऑउट प्लान के अनुसार रखते हुए संशोधित ले-ऑउट प्लान 
स्वीकृत कर पट्टे दिये जा सकते है | 

स्वीकृत योजनाओं में सुविधा क्षेत्र के बराबर भूमि उसी योजना अथवा भूमि उपलब्ध नहीं होने पर 
समीपवर्ती क्षेत्र में चिन्हिंकरण की जा सकती है। सुविधा क्षेत्र में कमी की पूर्ति हेतु भूखण्डधारियों से 
आनुपातिक फेसिलिटि सेस आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर की 25 प्रतिशत जो भी कम हो लिया 
जावेगा | 

स्वीकृत ले-ऑउट प्लान के भूखण्ड व आवदेक द्वारा पट्टे हेतु प्रस्तुत किये गये भूखण्ड के अनुसार 
यदि उप-विभाजन / पुर्नगठन है तो 40,/- रूपये प्रति वर्गगीटर की दर से राशि लेकर पट्टा दिया 
जावे। साथ ही इस प्रकार के ले-ऑउट प्लान के उप-विभाजन / पुर्नगठन का अंकन भी प्लान में कर 
लिया जावे | 


दिनांक 47.06.4999 के पश्चात गृह निर्माण सरकारी समितियों द्वारा जारी पटुटे /“ आवंटन पत्र कानूनन 
मान्य नही है| निकाय में प्रस्तुत हुये ले-ऑउट प्लान अथवा स्वप्रेरणा से करवाये गये सर्व की योजनाओं 
में आदेश दिनांक 06.04.2046 के बिन्दु 25 (3) (१॥ के अनुसार यह सुनिश्चित किया जावें की योजना 
दिनांक 47.06.4999 से पूर्व की है अथवा पश्चात की है | दिनांक 47.06.4999 से पूर्व की योजना में 70:30 
का अनुपात रखते हुए धारा 90-ए (8) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए एवं दिनांक 47.06.4999 पश्चात्‌ 
की योजना में 60:40 का अनुपात रखते हुए धारा 90-ए (5) व 94 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए ॥ 
लाख से अधिक आबादी के शहरों में जोनल प्लान के अनुसार व लाख तक आबादी के शहर में मास्टर 
प्लान के अनुसार स्थानीय एम्पावर्ड समिति द्वारा ले-ऑउट प्लान स्वीकत किये जाकर पटूटे दिये जा 
सकेगें | 

कॉलोनियो में 25 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर निर्माण (एक ईकाई व चार-दिवारी) होने, सुविधा क्षेत्र 
30 / 40 प्रतिशत से कम होने पर प्रस्तुत प्लान व सर्वे में सुजित भूखण्ड़ों का क्षेत्रफल कम किया जाकर 
सुविधा क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्मित भूखण्ड़ो जिनका क्षैत्रफल कम नहीं हो सकता आरक्षित 
दर या डी.एल.सी. दर की 25 प्रतिशत जो भी कम हो की दर से 'फेसेलिटि सेस' राशि ली जाकर पटटे 
दिये जा सकेगें। इस राशि को उसी कॉलोनी में सुविधाएं विकसित करने के लिये खर्च किया जावेगा | 


कॉलोनियों में 25 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड़ो पर निमाण होने पर सुविधा क्षेत्र दिनांक 47.06.4999 से पूर्व 
की कॉलोनी में 30 प्रतिशत तथा पश्चात की कॉलोनियों में 40 प्रतिशत से कम होने पर कम सुविधा 
क्षेत्रफल का 'फेसेलिटि सेस' सभी भूखण्डों से लेकर पट्टे दिये जावे | 

एक व एक से अधिक कॉलोनियों को सम्मिलित करते हुये सैक्टर ले-ऑउट प्लान तैयार किया जा 
सकता है। यदि बाहरी सीमाओं का मिलान हो जाता है तो खसरा सुपर इम्पोज करने की आवश्यकत 
नहीं होगी। स्वीकृत किये जाने वाले क्षेत्र की चारो और की सीमाए निर्धारित किया जाना आवश्यक 
होगा | 


(५) 


(४7) 


() 


ले-ऑउट प्लान में सरकारी भूमि सम्मिलित होने पर उसका चिन्हीकरण कर राजकीय भूमि में स्थित 
भूखण्डों की राशि राजकीय भूमि की दर से लेकर पटूटे दिये जावे चिन्हीकरण नहीं होने पर सभी 
भूखण्डधारियों से राजकीय भूमि की अतिरिक्त राशि लेकर पट्टे दिये जावे | 

अनुपातिक तौर पर ले-ऑफउट प्लान की चारों और की सीमाओं में स्थित खसरों का जमाबन्दी के 
अनुसार कल क्षेत्रफल से खसरा ट्रेस या मौके पर अधिक भूमि होने की स्थति में अधिक भूमि की राशि 
राजकीय भूमि की दर से लेकर ले--ऑउट स्वीकृत कर पटटे दिये जावे | 


प्लनोविजनल पटटे / प्रपत्र (द) के आधार पर पटटे देना :-- 


टॉउनशिप पॉलीसी-2040 के अन्तर्गत 90-ए की अनुज्ञा व ले-ऑउट प्लान स्वीकृत होने के पश्चात्‌ 
खोतेदार / विकासकर्ता द्वारा स्वीकृत ले-ऑउट प्लान के अनुसार भूखण्डों के विक्रय हेतु जारी किये 
गये प्रोविजन आवंटन पत्र या प्रपत्र (द) या नॉमिनी-पत्र या असाईनी पत्र को पंजीकृत कराने के पश्चात 
निकाय द्वारा फ्री-होल्ड अथवा 99 वर्षीय लीज होल्ड का पट॒टा एक मुश्त 40 वर्ष /08 वर्ष की लीज 
राशि लेकर दिया जावे | ऐसे प्रकरणों में पंजीयन में शिथिलता की दरे अलग से जारी की जा रही है | 


कई निजी विकासकर्ताओं द्वारा वर्षो से भूखण्ड आवंटन करने के पश्चात्‌ भी रिकॉर्ड ,/सूची जयपुर 
विकास प्राधिकरण में जमा नही करवाये गये है। ऐसे भूखण्ड्धारियों / प्लाट धारको द्वारा जयपुर विकास 
प्राधिकरण व राज्य सरकार के पास बार--बार आवेदन किया जाता रहा है। अत: इस संबंध में निर्णय 
लिया गया है कि यदि ऐसे प्रकरणों में दिनांक 30.40.2024 तक निजी विकासकर्ता द्वारा नगरीय निकाय 
में योजना व भूखण्ड्धारियों का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया जाता है तो इस दिनाक के पश्चात्‌ संबंधित 
भूखण्ड्धारियों द्वारा सीधे तौर पर या विकास समित्ति का गठन कर (रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नही 
होगी) भूमि का विस्तृत ब्यौरा मय उपलब्ध दस्तावेज जयुपर विकास प्राधिकरण में जमा करा दिये जायें, 
जिसके अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण सर्वे कर ले-आउट प्लान तैयार करेगा तथा ऐसे 
भूखण्डधारियों को अभियान अवधि में (दिनांक 3.03.2022 तक) पटटे जारी किया जावेंगें। इस प्रकार 
की कार्यवाही जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना में भी की जावेगी | 


निकायों द्वारा नीलामी व निश्चित दर पर लॉटरी से आवंटन किये गये भूखण्ड़ो में मांग-पत्र आवंटन-पत्र 
के अनुसार निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराकर विलम्ब से मूल राशि जमा करवाई गई हैं किन्तु 
ब्याज व शास्ती की राशि जमा नहीं करवाई गई है| अभियान अवधि (दिनांक 45.09.2024 से 34.03.2022 
तक) ऐसे प्रकरण जिनमें मूल राशि जमा है परन्तु ब्याज व शास्ती जमा नहीं है उनमें ब्याज व शास्ति में 
शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए स्थानीय स्तर पर ही लीजडीड ,/“ पट्टा देकर कब्जा दिया जावे | 
निकायों द्वारा आवंटन किये गये भूखण्डो /“ आवासो का निकाय द्वारा लीज-डीड जारी करने से पूर्व ही 
अपंजीकृत दस्तावेजो के द्वारा कितनी ही बार विक्रय किया गया है अंतिम क्रेता के पक्ष में 
लीजडिड / पट्टा दिया जावे पंजियन में शिथिलता की दरें अलग से जारी की जा रही है | 

अल्प आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, उच्च आय वर्ग (£७४५$/॥।७/॥॥।७-७/।॥॥७-8/8॥6) के आवासों 
में ब्याज पैनल्टी की छट | 

नगरीय निकाय व राजस्थान आवासन मण्ड़ल द्वारा ६४$/॥७/॥॥॥७-५४ आय ग्रुप के आवास / भूखण्ड 


आवंटित किये गये है। जिन में मूल राशि व किस्ते निर्धारित समय पर जमा नही कराने से ब्याज व 
पैनल्टी का काफी भार बढ़ चुका है। विभागीय आदेश दिनांक 42.05.2024 द्वारा छूट प्रदान की गई थी 


() 


() 


(॥) 


(४) 


अब अभियान अवधि (दिनांक 45.09.2024 से 34.03.2022 तक) में निकायों व आवासन मण्डल के उक्त 
आवास / भूखण्ड एवं आवासन मण्डल के |॥।5-8 व |॥5 के आवासों में बकाया राशि व बकाया किस्तों 
की राशि एक मुश्त जमा करने पर ब्याज पैनल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये स्थानीय स्तर पर 
ही आवंटन /लीजडीड /पटटा दिया जावे | 


निकायो द्वारा जारी की गईं लीजडीड ,/पट्टो की शर्त अनुसार निर्धारित अवधि में निर्माण करना 
आवश्यक है भूमि निष्पादन नियम-4974 व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन 
नियम--2042 दोनों प्रकार के प्रकरणों में अभियान अवधि (दिनांक 45.09.2024 से 34.03.2022 तको में 
लीजडीड /पटटो में अंकित निर्माण अवधि में निर्माण नहीं करने पर निर्धारित दरों पर आदेश दिनांक 
04.09.2024 के अनुसार बकाया राशि पर 60 प्रतिशत की छूट देकर गणना करते हुए शुल्क लेकर 
निर्माण अवधि में विस्तार किया जावें | 

लीज होल्ड से फ्री-होल्ड, नाम हस्तानान्तरण, उप--विभाजन / पर्नगठन 
परिवर्तन के नये पटटे देने बाबत | 


निकायों द्वारा जारी की गई 99 वर्षीय लीजडीड को 40 वर्ष की एक मुश्त लीज जमा कराकर अथवा 8 
वर्ष की एक मुश्त लीज जमा कराकर लीज मुक्ती प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये प्रकरणों में 2 वर्ष की लीज 
राशि एक मुश्त जमा कराकर फ्री-होल्ड पट्टा दिया जावें | पुरानी लीजडीड को निकाय में समर्पण किये 
जाने पश्चात्‌ पुरानी लीजडीड के पंजीयन का उल्लेख करते हुए नया फ्री-होल्ड पट्टा जारी किया 
जावे | 


निकायों द्वारा जारी की गई लीजडीड /पटटे पश्चात पंजीकृत विक्रय /वसीयत /गिफ्ट आदि के 
आधार पर अधिसूचना दिनांक 04.04.2024 के अनुसार निर्धारित राशि लेकर, 40 वर्ष /2 वर्ष की लीज 
राशि एक मुश्त लेकर पुराना पट्टा / लीज--डीड सर्मपण कराकर फ्री-होल्ड का नया पट्टा दिया जावे। 
पंजीकृत विक्रय पत्रों व वसीयत के प्रकरणों में समाचार पत्रो में विज्ञप्ति जारी | 


निकाय द्वारा जारी की गई लीजडीड ,पट्टे के पश्चात भूखण्ड़ो का उप-विभाजन / पुर्नगठन कर 
निर्णय लिया जाता है व उन प्रकरणों में भी पुरानी लीजडीड / पट्टा समरप॑ण कराकर 40 वर्ष /2 वर्ष की 
लीज राशि लेकर नया फ्री-होल्ड का पटटा दिया जावे | 


भू-उपयोग परिवर्तन के निर्णय पश्चात पुराना पट्टा /लीज डीड सर्मपण कराकर १0 वर्ष /2वर्ष की 
लीज राशि लेकर नया फ्री-होल्ड का पट्टा दिया जावे | 


नोट- बिन्दु संख्या-8 के प्रकरणों में पंजीयन की दरों में शिथिलता अलग से जारी की जा रही है | 


राज्यपाल की आज्ञा से, 


(मनीष गोयल) 
संयुक्त शासन सचिव--प्रथम 


बाछाईथआान सरकार 


नगरीय विकास विभाग 


क्रमांक प.47()नविवि / अभियान / 2024 जयपुर, दिनांक :-- 29.09.202॥ 


आदेश 


4. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग हेतु अनुज्ञा व आवंटन) नियम 2042 के नियम 46(2) 
के अनुसार 47.08.4999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से 90-ए (8) का निर्णय व ले-आउट प्लान 
स्वीकृत करने के पश्चात आमजन को पट्टा लेने हेतु आवेदन करने की सूचना जारी करने की अवधि 
समाप्त होने के पश्चात आवेदन नहीं करने पर प्रीमियम व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गईं अन्य राशि 
पर ब्याज का प्रावधान है । विभागीय आदेश दिनांक 04.09.2024 द्वारा 47.06.4999 से पूर्व की योजनाओं व 
पृथ्वीराज नगर जयपुर में अभियान अवधि को प्रथम कैम्प मानते हुए सामान्य प्रिमियम दर पर व अन्य राशि 
वसूल कर पट्टे दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। दिनांक 47.08.4999 के पश्चात की 
कॉलोनियों में आवेदन नहीं करने पर ब्याज वसूलने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, अतः ब्याज देय 
नहीं है। 47.06.4999 से पूर्व / पश्चात की कॉलोनियां जिनमें 90--ए ,“ 90--बी की कार्यवाही हो चुकी है, 
उनमें आवेदन नहीं करने अथवा लगाये गये प्रथम कैम्प के पश्चात किये गये आवेदनों में मांगपन्र वर्तमान 
प्रचलित दरों पर बिना ब्याज के जारी कर राशि जमा होने के पश्चात पटटे दिये जावे | 

. उक्त नियमों के नियम 9 में मांगपत्र प्राप्त होने की दिनांक से 90 दिवस पश्चात ब्याज देय है तथा एक वर्ष 
तक मांगपत्र अनुसार राशि जमा नहीं कराने पर अनुज्ञा स्वत: ही निरस्त होने का प्रावधान है। अतः दिनांक 
47.06.4999 से पूर्व व पश्चात की कॉलोनीयों, निजी विकासकर्ता की टाउनशिप व ग्रुप हाउसिंग की 
योजनायें जिनमें 90-ए /90-बी की कार्यवाही हो चुकी है ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें मांगपत्र जारी हो 
चुका है किन्तु राशि जमा नहीं हुई है उनमें अभियान अवधि (45.09.2024 से 3.03.2022 तक) में वर्तमान 
प्रचलित दरों पर मांग पत्र बिना ब्याज के जारी किया जाकर राशि जमा होने के पश्चात पट्टे दिये जावे | 

. कम संख्या एक व दो के समस्त प्रकरणों में संशोधित मांग-पत्र जारी कर तद्ुनुसार राशि अभियान अवधि 
में आयोजित होने वाले शिविर / कैम्प से पूर्व जमा होने या शिविर / कैम्प में ही जमा कराई जाकर 
शिविर / केम्प में ही जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य सभी सम्बन्धित निकायों द्वारा पट्टा दिया जाना 
सुनिश्चित किया जावे | 


राज्यपाल की आज्ञा से, 


(मनीष गोयल) 
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम 


राजस्थान सरकार 
नगरीय विकास विभाग 


क्रमांक प.३77)नविवि / 3 / 2040 पार्ट-५४ जयपुर, दिनांक : 29.09.202॥ 


परिपत्र 


विषय :-टाउनशिप पॉलिसी--2040 के संबंध में | 
टाउनशिप पॉलिसी--2040 के अन्तर्गत आ रही समस्याओं के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णयोपरान्त निम्नानुसार 


छूट / मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है :- 


॥, 


टाउनशिप पॉलिसी--2040 में 40 हैक्टेयर से कम व अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में 40 से 45 प्रतिशत क्षेत्रफल 
सड़क, पार्क, ओपन स्पेस व अन्य सुविधाओं हेतु आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। इसमें से न्यूनतम कमशः 
45 / 20 प्रतिशत क्षेत्रफल पार्क, ओपन स्पेस व सुविधाओं हेतु आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। विशेष 
परिस्थितियों में जहाँ योजनाओं में हाईटेंशन लाइन अथवा मास्टर प्लान / सेक्टर प्लान की अधिक सडके होने 
पर सडढकों का क्षेत्रफल 20-22 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। ऐसे प्रकरणों में हाईटेंशन लाइन के क्षेत्र की 
गणना भी सुविधा क्षेत्र (सडक, पार्क व ओपन स्पेस, स्कूल हॉस्पिटल आदि) हेतु आरक्षित क्षेत्र (0 हैक्टेयर तक 
की योजनाओं के लिए 45 प्रतिशत तक तथा 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के लिए 50 प्रतिशत 
तक) में की जावेगी, परन्तु न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्र ओपन एरिया /» पार्क हेतु ले-आउट प्लान में रखना अनिवार्य 
होगा। 

यदि किसी परियोजना में से हाईटेंशन लाइन / गैस » पैट्रोल की पाईप लाइन निकल रही है तो नियमानुसार 
आवश्यक मार्गाधिकार (श४॥४० ४४०५) को स्कीम क्षेत्रफल की गणना में सम्मिलित किया जाकर ग्रीन / खुला क्षेत्र 
माना जा सकेगा। यदि किसी परियोजना में इस कारण 40 हैक्टेयर से कम व अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में 
ग्रीन क्षेत्र कमशः 5 ,“ 40 प्रतिशत से अधिक होता है तो उतने प्रतिशत तक की सुविधा क्षेत्र में छूट दी जा सकेगी | 


. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2040 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 40.08.2020 के अनुसार आवासीय 


योजनाओं में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा मोबाईल टॉवर हेतु एक हैक्टेयर तक की योजना में न्यूनतम एक 
मोबाईल टॉवर हेतु भूमि आरक्षित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक एकड 
एवं इससे कम क्षेत्रफल की ऐसी योजनाएँ, जिसमें प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या 20 अथवा 20 से कम हो, में 
मोबाईल टॉवर हेतु पृथक से भूमि आरक्षित किया जाना अनिवार्य नहीं होगा तथापि विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित 
सुविधा क्षेत्र की भूमि पर भविष्य में आवश्यकतानुसार मोबाइल टावर स्थापित किया जाना अनुज्ञेय किया जा 
सकेगा | 


, विभागीय आदेश दिनांक 30.05.2046 के द्वारा 2 हैक्टेयर तक क्षेत्रफल के एकल पटटों के प्रकरणों में 5 प्रतिशत 


भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि नियमानुसार जमा कराने का प्रावधान है | यह स्पष्ट किया जाता है कि 
सुविधा क्षेत्र के समतुल्य ली जाने वाली राशि आवासीय आरक्षित दर से लिया जाना सुनिश्चित करें | 


. विभागीय आदेश दिनांक 22.44.2046 अनुसार किसी प्रकरण विशेष में जहां किसी भी स्थिति में (पहुंच मार्ग 


अनुमोदित योजनाओं में से होने पर) 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध होना संभव नहीं हो तो ऐसे प्रकरणों में 
सम्बन्धित नगरीय निकाय अपने स्तर पर अनुमति दे सकेगा, परन्तु ऐसे पहुंच मार्ग की चौड़ाई 30 फीट से कम 
नहीं होगी | 


. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत ऐसी स्वीकृत टाउनशिप योजनाएं अथवा ग्रुप हाउसिंग हेतु स्वीकृत ऐसे 


योजना क्षेत्र जो कि 58४० ००॥भमाण्णा॥ के रूप में विकसित की जावे, में विभिन्‍न चौड़ाई की सड़कों एवं विभिन्‍न 
क्षेत्रफल के भूखण्डों पर स्वतंत्र निवास इकाई ,/बहुनिवास इकाई ,/फ्लेट्स आदि के भवन मुख्य सड़क की 


चौड़ाई के अनुरूप भूखण्ड क्षेत्रफल पर अनुज्ञेयता के आधार पर स्वीकत किये जा सकेंगे तथापि ऐसी योजनाओं 
में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना क्षेत्र में प्रस्तावित विकास इकाइयों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य 
होगा | 


. स्थानीय निकाय द्वारा कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात्‌ निजी विकासकर्ता / निजी खातेदार 
द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत्‌ समस्त भू-उपयोगों के ले-आउट प्लान अनुमोदन किये जाने से पूर्व 
अथवा ले-आउट प्लान अनुमोदन के पश्चात्‌ मास्टर प्लान /जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधानानुसार किसी 
सड़क के माग्गधिकार में वृद्धि हेतु निजी विकासकर्ता / निजी खातेदार के स्वामित्व की भूमि में से ले-आउट 
प्लान के क्षेत्र में से भूमि निःशुल्क समर्पित करवाये जाने की स्थिति में निजी विकासकर्ता /निजी खातेदार द्वारा 
निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत किये जाने पर तदानुसार स्थानीय निकाय द्वारा कार्यवाही निम्नानुसार की जा 
सकेगी:-- 
) ले-आउट प्लान में नि:शुल्क समर्पित भूमि के समतुल्य भूमि ले-आउट प्लान में प्रस्तावित विक्रय योग्य 
क्षेत्रफल में समायोजित कर तदानुसार कूल विक्रय योग्य क्षेत्रफल में वृद्धि की जा सकेगी | 
अथवा 
॥) निजी विकासकर्ता / निजी खातेदार द्वारा चाहे जाने पर ले-आउट प्लान के कूल क्षेत्रफल में से सड़क के 
मार्गाधिकार में वृद्धि हेतु निःशुल्क समर्पित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य ६४४५ /“॥॥6 के 
निर्धारित क्षेत्रफल में छूट प्रदान की जा सकेगी | 
अथवा 
॥.) निजी विकासकर्ता / निजी खातेदार द्वारा चाहे जाने पर ले-आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल में से सड़क के 
मार्गाधिकार में वृद्धि हेतु निःशुल्क समर्पित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य भूमि सुविधा क्षेत्र 
हेतु आरक्षित क्षेत्र में छूट प्रदान की जा सकंगी तथापि योजना में न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्र ओपन 
एरिया / पार्क हेतु ले-आउट प्लान में रखना अनिवार्य होगा | 
अथवा 
४) निजी विकासकर्ता / निजी खातेदार द्वारा चाहे जाने पर ले-आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल में से सड़क के 
भागधिकार में वृद्धि हेतु निःशुल्क समर्पित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल पर देय बीएआर के समतुल्य 
बीएआर हेतु टीडीआर सर्टिफिकेट जारी किया जावेगा जोकि निजी विकासकर्ता /निजी खातेदार की 
अन्य ग्रुप हाउसिंग की परियोजना में अतिरिक्त बीएआर के रूप में उपयोग में लिये जाने पर अनुज्ञेय 
किया जा सकंगा एवं इस टीडीआर को हस्तान्तरित भी किया जा सकेगा | 
अथवा 
४) निजी विकासकर्ता, निजी खातेदार द्वारा चाहे जाने पर ले-आउट प्लान के कल क्षेत्रफल में से सड़क के 
मार्गाधिकार में वृद्धि हेतु निःशुल्क समर्पित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य 0७४९०एााशा' 
श8॥६ (श्रा८थ४ (070) जारी किया जा सकेगा। उक्त डीआरसी में दर्शित भूमि के समतुल्य भूमि को 
निजी विकासकर्ता /निजी खातेदार द्वारा स्वयं की योजनाओं में अथवा अन्य विकासकर्ताओं की 
योजनाओं में विक्रय योग्य भूमि के क्षेत्रफल में समायोजित किया जा सकेगा | 


7. एकल भूखण्ड के प्रकरणों में निजी विकासकर्ता / निजी खातेदार द्वारा ले-आउट प्लान के रूप में प्रस्तावित किये 


जाने पर पूर्व में एकल भूखण्ड हेतु समर्पित 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र को ले-आउट प्लान के कूल क्षेत्रफल एवं 
सुविधा क्षेत्र की गणना में सम्मिलित किया जा सकेगा। साथ ही स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व में एकल पट्टा 
प्रयोजनार्थ जमा कराई गई राशि का ले-आउट प्लान अनुमोदनार्थ उपरान्त समायोजन किया जा सकेगा | 


. टॉउनशिप पॉलिसी--2040 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग की अनुज्ञा 
व आवंटन) नियम, 2042 में निजी विकासकर्ता की योजनाओं में कैम्प लगाकर पटटे देना अथवा कैम्प की दिनांक 


के पश्चात्‌ पट्टा देने पर 45 प्रतिशत की दर से ब्याज लेने का कोई प्रावधान नहीं है । जयपुर विकास प्राधिकरण 
एवं कुछ अन्य निकायों द्वारा अपने स्तर पर ही उक्त कार्यवाही की जा रही है जिससे भूखण्डघारियों को परेशानी 
का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्राधिकरणों एवं अन्य निकायों द्वारा निजी विकासकर्ता की योजना में 
भूखण्ड्धारियों द्वारा पट॒टे लेने के आवेदन करने पर बिना कैम्प व बिना ब्याज के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की 
गई दरों पर पटटे दिये जाने की कार्यवाही की जावें | 


, निजी विकासकर्ताओं /खातेदार की योजनाओं में टोटल-स्टेशन सर्वे कर ले-आउट प्लान तैयार किये जाते है। 


ऐसी स्थिति में प्रत्येक भूखण्ड का पट्टा देते समय मौका निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। स्वीकृत ले-आउट 
प्लान के अनुसार पट्टे दिये जा सकते है | विशेष स्थिति में सिफ कॉर्नर भूखण्डों की मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जा 
सकती है| अत: सभी निकायों द्वारा तदानुसार कार्यवाही की जावें | 


40. निजी विकासकर्ता /खातेदार द्वारा 42.5 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों का टाउनशिप पॉलिसी, 2040 के 


ल्थ् 
ब्म्न्ग्के 


अनुसार चार्टेड इंजीनियर द्वारा जारी किये गये अधिवास प्रमाण-पत्र के आधार पर ही रहन मुक्त किये जाने 
चाहिए | विशेष परिस्थितियों में 5-40 प्रतिशत प्रकरणों में अधिवास प्रमाण-पत्र की जाँच करवाई जा सकती है। 
अतः: सभी निकायों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही की जावें | 


. नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु जारी आदेश दिनाक 08.04.2020 के अनुसार उत्तराधिकार एवं 


पंजीकृत / अपंजीकृत वसीयत के मामलों में एवं विक्रय पत्र या गिफ्टडीड के ऐसे मामलों (जहा नगरीय निकाय से 
पटटा जारी होने के बाद एक से अधिक बार हस्तान्तरण हुआ हो) में समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने 
की आवश्यकता है एवं अन्य मामलों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने की आवश्यकता नही है। आदेश दिनांक 27.04. 
202 द्वारा पंजीयन कार्यालय से क्रय-विक्रय की सूचना ऑनलाईन प्राप्त होते ही नामान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ 
की जावे पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। अत: आदेश दिनाक 08,04.2020 व 20.09.2024 के संदर्भ में 
स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत गिफ्ट, आदि के मामले में समाचार पत्रो में विज्ञप्ति की 
आवश्यकता नहीं है | 


42. मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़कों, रिंग रोड व बाइपास का डिमाकंशन / चिन्हिकरण मौके पर कराया जाना 


आवश्यक है ताकि आम लोगों को मौके पर प्रस्तावित सड़कों की जानकारी हो सके तथा सड़कों पर अवैध रूप से 
मकानों / कॉलोनियों का निर्माण नहीं हो सके। अतः: तदनसार स्थानीय निकायों द्वारा कार्यवाही सम्पादित की 
जावें | 


43. भवन विनियम--2020 के बिन्दु 40.2.6 (ब) (॥) व टॉउनशिप पॉलिसी-2040 में 40 हैक्टेयर से अधिक के बिन्दु 5. 


६(3)(), 0 हैक्टेयर तक के बिन्दु 3 (॥).(9) 2 के अनुसार रिसोर्ट बडे शहरों में 48 मीटर तक मध्यम / लघु शहरो 
में 42 मीटर पर अनुज्ञेय है। रिसॉट मुख्य रूप से परिधि नियंत्रण क्षेत्र में मुख्य मार्गों से दूर स्थित होने के दृष्टिगत 
रखते हुए सभी शहरों ,/ कस्बों में रिसोर्ट हेतु न्यूनतम पहुच मार्ग 42 मीटर रखा जाना सुनिश्चित किया जावेगा | 


44. टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानुसार अनुमोदित योजना के किसी भू-खण्ड पर / अनुमोदित एकल भू-खण्ड पर 


प्रचलित भवन विनियम--2020 लागू होने से पूर्व प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार अनुमोदित हो चुके भवन 
मानचित्र के प्रकरणों में पूर्व भवन विनियमों के अनुरूप किसी एक या एक से अधिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण किया 
जाकर उसका पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त भू-खण्ड्धारी / विकासकर्ता द्वारा योजना के शेष 
भाग में प्रस्तावित नवनिर्माण अथवा पूर्व में स्वीकृत भवन में संशोधन प्रस्तावित किये जाने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र 
जारी हो चुके भाग को छोडकर शेष ब्लॉक के भवन मानचित्र वर्तमान भवन विनियम-2020 के प्रावधान संख्या 
5.4 के अनुसार अनुमोदित किये जा सकेगे | 


राज्यपाल की आज्ञा से, 
(मनीष गोयल) 
संयकक्‍त शासन सचिव-प्रथम 
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राजस्थान सरक्षार 


क्रमांक प.१0 (35) नविवि/3/200 पार्ट दिनांक: 24 जून, 209 
विभिन्‍न शहरों के नगरीय क्षेत्र की परिधि नियंत्रण पटूटी क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्रार्मो की आबादी के 500 मी. की परिधि में स्थित 
निजी कृषि भूमि पर शैक्षणिक, चिकित्सा एवं आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन हेतु प्रकरण प्राप्त होने पर निम्नानुसार 
निर्धारित मानदण्डो की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए, भूमि रूपान्तरण/नियमन की कार्यवाही संबंधित न्यास /प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही 
किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये जाते हैं 
मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र (परिधि नियंत्रण पट्टी) में स्थित राजस्व ग्राम की आबादी से 500 मी. की परिधि क्षेत्र में 
आवासीय, शैक्षणिक, चिकित्सा, भू-उपयोग निम्मांकित मानदण्डों के अनुसार अनुज्ञैय होंगे: - 
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॥ 
| | 


क्र... उपयोग ' भूखणड क्षेत्रफल भूखण्ड के सामने सड़क की न्यूनतम _ 
ल्‍ सं, (न्यूनतम / अधिकतम ) चोड़ाई (विद्यमान अथवा प्रस्तावित) 
हु . .. नर्सरीस्कूल.+#न्यूनतम-500 वर्गमीटर...| 9.0 मीटर 
 अधिकतम-000 वर्ग मीटर 
#ह प्राइमरी स्कूल न्यूनतम-750 वर्ग मीटर 9.0 मीटर 
अधिकतम-500 वर्ग मीटर 
3. न्यूनतम-000 वर्ग मीटर 2.0 मीटर 
अधिकतम-5000 वर्ग मीटर. 
रा 4. | सीनीयय....... न्यूनतम-500 वर्ग मीट. 8.0 मीटर 
सैकण्डरी स्कूल अधिकतम-0,000 वर्ग मीटर 
. 5. | हिस्पेनस्सीी... न्‍न्यूनतम-200वर्गमीर... 9.0मीट....्रझ' .  डिस्पेन्सरी ' न्यूनतम-200 वर्ग मीटर 9.0 मीटर 
__[_._.-.-.- अधिकतम-500वर््मीरझर[.............ःझक्‍श अधिकतम-500 वर्ग मीटर. 
6. .. नसिंग होम 'न्यूनतम-750 वर्ग मीटर  2.0 मीटर 
अधिकतम-0,000 वर्ग मीटर 
| 7. | हॉस्पिट।... न्‍्यूनतम-000वर्गमीर. [8मीटर..््््ख्ख़आ़ऱ न्यूनतम-000 वर्ग मीटर. 8 मीटर 
अधिकतम-0,000 वर्ग मीटर 
8... आवासीय ' न्यूनतम-500 वर्ग मीटर ल्‍ शजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 200.. 
| | अधिकतम- 5.0 हैक्टेयर अथवा जो भी प्रचलित हो के नियमानुसार 
टिप्पणी :- 


0). उक्त क्षेत्रफल शैक्षणिक सुविधा हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं शिक्षा विभाग, 
राजस्थान द्वारा निर्धारित मानदण्ड मान्य होंगे। 


(४) उक्त भू-उपयोग कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रुपानन्तरण किये जाने पर ही अनुज्ञेय होंगेतथा भू-उपयोग परिवर्तन 
प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी। यदि पूर्व में किसी भूमि /भूखण्ड का अन्य प्रयोजनार्थ रुपानन्तरण पश्चात्‌ लीज डीड जारी हो 


चुकी है तो उक्त भू-उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनायी जानी होगी। 
(॥) किसी पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना/नगरीय निकाय अथवा आवबासन मण्डल की योजना में आवासीय 


प्रयोजनार्थ आवंटित भूखण्ड पर उक्तानुसार भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई 
जानी होगी। 

(0५) अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि होने पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आवश्यक होगी। 

(०). राजस्व ग्राम की आबादी के अन्तिम छोर से 500 मी. की परिधि क्षेत्र में ही उक्त उपयोग अनुज्ञेय होंगे, भूमि की स्थित 500 
मी. की परिधि क्षेत्र से अधिक होने पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आवश्यक होगी। 

(शं) भूमि के ले-आउट प्लान के अनुमोदन के संबंध में विवाद अथवा विलम्ब होने पर प्रकरण मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान 
को तकनीकी अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावेगा | 


(शा) वर्तमान में समस्त शहरों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान का कार्य प्रगति पर है। अतः तैयार किये जा रहे जोनल प्लान में उक्त 
अनुमोदनों को समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। 


राजस्थान सरकार 
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग 
क्र.प.0 (35) नविवि/3/200 पार्ट जयपुर, दिनाक: 2.4,20व8 


विषय :- व्यापक जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में । 

पर्यटन विभाग राजस्थान तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वार प्रेषित प्रस्ताव में पर्यटन नीति के तहत प्रस्तावित 
पर्यटन इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु किसी अन्य उपयोग से पर्यटन इकाई हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग में परिवर्तन को 
व्यापक जनहित ([.8802 ?प7/7॥0 ्रांझ&४) की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर 


विभाग स्तर पर चर्चा उपरान्त सक्षम स्तर से किये गये निर्णयानुसार विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.07.207 की 
निरन्तरता में पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन को व्यापक जनहित की श्रेणी में सम्मिलित 


कया जाता 
है। ऐसे प्रकरणों में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन नियम-200) के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही 
सुनिश्चित की जावे तथा भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी किये जाने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य 
होगा। 


राज्यपाल की आज्ञा से 
(राजेन्द्र सिंह शेखावत) 
संयुक्त शासन सचिवब-प्रथम 


राजस्थान सरक्षार 


नगर नियोजन विभाग 
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर 
क्रमांक: [20/एसएलसी /भरतपुर/0 /209/0826-59 दिनांक: 27 नवम्बर, 209 


विषय :-नगर पालिका अधिनियम-959/2009 लागू होने से पूर्व की आबादी भूमि के भू-उपयोग के संबंध में नीतिगत 
निर्णय | 
नगर पालिका/परिषद्‌ /निगम /न्यास/प्राधिकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 57वीं बैठक 
दिनांक 3,.209 के एजेण्डा सं, 26 में नगर पालिका अधिनियम-959/2009 लागू होने से पूर्व की आबादी भूमि के भू- 
उपयोग के संबंध में नीतिगत निर्णय हेतु निम्नानुसार तथ्य नोट किये गये। 
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 के धारा 82 के बिन्दु संख्या व 2 में उललेखित है कि 

_()कोई भी व्यक्ति किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का उपयोग, उस प्रयोजन से भिन्‍न किसी प्रयोजन के लिये 
जिसके लिये ऐसी भूमि राज्य सरकार, किसी नगर पालिका, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय या 
प्राधिकारी द्वारा ततूसमय प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को मूलतः आवंटित या विक्रय की गई थी या किसी 
मास्टर प्लान योजना, जहाँ कहीं भी वह प्रवर्तन में हो, में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से अन्यथा नहीं करेगा या करने की अनुज्ञेय नहीं 
देगा। 

(2) ऐसी किसी भूमि के मामले में जो यथापूर्वोक्त रूप में आवंटित या विक्रित नहीं की गई है और उप-धारा () के अन्तर्गत नहीं 
आती है, कोई भी व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में स्थित ऐसी किसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्‍न किसी प्रयोजन के लिये 
नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा जिसके लिये ऐसी भूमि का उपयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व किया 
जारहा था। 
उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य म॑ राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया: - 
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 के धारा 82 के बिन्दु संख्या । व 2 के अनुसार, राजस्थान नगर पालिका 

अधिनियम-2009 लागू होने से पूर्व यदि किसी भूमि का वर्गीकरण गैरमुमकिन आबादी दर्ज है एवं तत्समय भी प्रश्नगत भूमि नगर 

पालिका सीमा क्षेत्र में स्थित थी, उक्त भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान में अन्य प्रयोजनार्थ भू-उपयोग, प्रस्तावित किये जाने के 
उपरान्त भी (यथा-वाणिज्यिक, संस्थानिक, औद्योगिक आदि) गैरमुमकिन आबादी अर्थात्‌ आवासीय भू-उपयोग ही माना 
जावेगा। 

उपरोक्त निर्णय से प्रभावित नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त गैरमुमकिन आबादी भूमि के संबंध में भू-उपयोग की स्वीकृति ली 
जानी प्रस्तावित किये जाने पर भी समस्त कार्यवाही, प्रश्गगत भूमि को आवासीय प्रयोजनाथ्थ भू-उपयोग ही मानते हुए की जावेगी। 
यदि किसी भू-स्वामी द्वारा ऐसी भूमि का भू-उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ यथा-वाणिज्यिक, संस्थानिक आदि उपयोग में लिया जाना 
प्रस्तावित किया जाता है अथवा मास्टर प्लान में दर्शाये अनुसार किया जाना प्रस्तावित किया जाता है तो उक्त भूमि हेतु नियमानुसार 
भू-उपयोग परिवर्तन की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी। 

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। 


(आर.के, विजयवर्गीय) 
मुख्य नगर नियोजक 
एवं सदस्य सचिव, 
राज्य स्तरीय भू-उपयोग 
परिवर्तन समिति, राजस्थान, जयपुर। 


शजस्थआानय सरवस्कार 
नगरीय विकास विभाग 


क्रमांक प. 0 (35) नविवि/3/200 जयपर, दिनांक : 8,6.2020 


राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मास्टर प्लानो में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी में जनोपयोगी सुविधायें यथा सीवरेज ट्रीटमेन्ट 
प्लान, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बायोमेडिकल वेस्ट, ई-वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल व ग्रिड सब-स्टेशन इत्यादि 
अनुज्ञेय है परन्तु कुछ शहरों के मास्टर प्लानों में परिधि नियंत्रण पट्टी में अनुज्ञेय की जा सकने वाली इन जनपयोगी सुविधाओं का 
वर्णन नहीं किया गया है, जिसके कारण भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अतः समस्त शहरों के मास्टर प्लानों में 
प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी में केन्द्र सरकार /राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं 
सामाजिक सुविधार्ये, वेयर हाउस एवम गोदाम, जनोपयोगी, सुविधायें यथा-सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, 
घायोमेडिकल वेस्ट, ई-वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल, ग्रिड सब-स्टेशन, पम्पिंग स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, पुलिस- 
चौकी/थाना इत्यादि सुविधायें अनुज्ञेय होगी एवं इसके लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य 
जनसुविधाओं से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये प्रकरणों में राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी । 


गज्यपाल की आज्ञासे, 


(मनीष गोयल) 
संयुक्त शासन सचिव - प्रथम 


राजस्थान सरक्षार 


नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर 


क्रमांक : प, 3] (8) नविवि/2020 दिनाक : 24 फरवरी, 202 


राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 82 सपठित धारा 337 की 
उप-धारा (2) के खण्ड (हऋफाए) एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 959 (959 का अधिनियम संख्यांक 35) की धारा 
73-ख एवं 74 की उप-धारा () के खण्ड (पी) एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 982 (982 का अधिनियम 
संख्यांक 25) की धारा 25, 30, 40, 65 का खण्ड (सी) तथा 95, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का 
अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 25,30, 40, 6 का खण्ड (सी) तथा 9] तथा अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2043 
(203 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 25, 30, 40, 6 का खण्ड (सी) एवं 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राज्य सरकार राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 200 में संशोधन करने के लिए इनके द्वारा निम्नलिखित नियम 
बनाती है और राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 959 की धारा 74 की उप-धारा (2) के परन्तुक के प्रतिनिर्देश से यह आदेश 
करती है कि इन संशोधन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का लोक हित में यह विचार है कि 
इन संशोधन नियमों को तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात्‌: - 


॥. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ, - () इन नियमों का नाम राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) 
नियम, 202 है। 
(2) येनियम राजस्थान की समस्त नगरीय निकायों के क्षेत्रों में लागू होंगे। 
(3) येनियम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रवृत्त होंगे। 
2. नियम 2 का संशोधन. - राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 202 जिन्हें आगे उक्त नियम कहा जायेगा, 
में- 
() नियम 2 के उप-नियम () का खण्ड (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ' जोधपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 2009 
(2009 का अधिनियम संख्यांक 2) के पश्चातू तथा विद्यमान अभिव्यक्ति  अभिपष्रेत है. के पूर्व अभिव्यक्ति अजमेर 


विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के संदर्भ में अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 203 (203 का अधिनियम संख्यांक 
39)  अन्तः स्थापित की जायेगी । 


(9) नियम 2 के उप-नियम () के खण्ड (७) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ 
(शा) भू-उपयोग परिवर्तन का आशय- 
(क) पटूठा/लीज-डीड में अनुमत प्रयोजन से भिन्‍न प्रयोजन हेतु भू-उपयोग परिवर्तनः - 


() स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग द्वारा आबादी भूमि पर भूखण्ड का जिस प्रयोजनार्थ 
आवंटन/लीज-डीड /पटूटा जारी किया गया है, उस अनुमत भू-उपयोग से भिन्‍न अन्य कोई भू- 
उपयोग | 


(0) अनुमत भू-उपयोग से उसी श्रेणी में अन्य भू-उपयोग। 
(ख) मास्टर प्लान में अनुज्ञेय प्रयोजन से भिन्‍न प्रयोजन हेतु कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु 


(4) 


आशायित/ प्रस्तावित भू-उपयोग एवं स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग की भूमि/योजना का मास्टर 


प्लान/जोनल डबलपमेन्ट प्लान/तकनीकी मानदण्ड /योजना से भिन्‍न भू-उपयोग। 


अन्य प्रयोजन का आशय, अनुमत श्रेणी के प्रयोजन से भिन्‍न (कृषि भूमि प्रयोजन के अतिरिक्त) किसी भी 


अन्य प्रयोजन से है। 


(॥) कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान / तकनीकी मानदण्ड /योजना 


के अनुरूप होने पर भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। 


(॥0) आबादी भूमि के अनुमत उपयोग से अनुमत श्रेणी में ही अन्य उपयोग हेतु आवेदन करने पर भू-उपयोग 


उद्ाहरणार्थ : - 


परिवर्तन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। प्रस्तावित उपयोग के मानदण्ड पूर्ण होने पर विज्ञप्ति जारी कर 


उपयोग परिवर्तन किया जा सकेगा । 


सिनेमा (व्यवसायिक भू-उपयोग) से व्यवसायिक श्रेणी में ही अन्य भू-उपयोग यथा पेट्रोल पम्प, होटल 
आदिके पैरामीटर पूर्ण होने पर भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, तथा विज्ञप्ति 
जारी कर उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। 


(9) पटूठे/लीज-डीड में अनुमत उपयोग से भिन्न प्रस्तावित भू-उपयोग/मास्टर प्लान/जोनल डबलपर्मेट 


(५) 


प्लान/तकनीकी मानदण्ड /योजना के अनुरूप होने पर भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया की आवश्यकता 
नहीं होगी तथा विज्ञप्ति जारी कर प्रस्तावित उपयोग के मानदण्डों की पूर्ति होने पर पटूटे /लीज-डीड में भू- 
उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। 


उच्च घनत्व (आवासीय/व्यवसायिक/संस्थानिक/ओऔद्योगिक आदि) में मध्यम घनत्व (रिसोर्ट, 
मोटल) व निम्न घनत्व (फार्म हाउस, एम्यूजमेंट पार्क आदि) तथा मध्यम घनत्व में निम्न घनत्व के 
उपयोग प्रस्तावित होने पर भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, प्रस्तावित भू-उपयोग 
के भवन विनियम व अन्य मानदण्ड की पालना सुनिश्चित होने पर विज्ञप्ति जारी कर व राशि लेकर ऐसे 
उपयोग अनुमत किए जा सकेंगे। 


(ग) नियम, 2 के विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात्‌ निम्न नया उप-नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात्‌:- 


(3) भू-उपयोग के प्रकार: - 


(4) 


(0) 


आवासीय-स्वतंत्र आवास, बहु इकाई आवास, फ्लैट्स, ग्रुप हाउसिग, सर्विस अपार्टमेंट, स्टूडियो 
अपार्टमेंट, फार्म हाउस, पर्यावरण मैत्री हाउस, हॉस्टल | 

बाणिज्यिक-फुटकर/ थोक व्यापार, स्रामान्य वाणिज्यिक, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, पेट्रोल पम्प, 
सीएनजी/एलपीजी फिलिग स्टेशन, रिटेल फ्यूल स्टेशन, विवाह स्थल/मैरिज हॉल, गैस 
गोदाम/केरोसीन गोदाम, धर्मकांटा, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, मिनीप्लेक्स, कॉरपोरेट ऑफिस, लघु 
व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें, व्यावसायिक (9) परिसर/कार्यालय/होटल/बोडिंग एवं लॉजि 
हाउस आदि। 


(0) पर्यटन इकाई- पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट जैसे गेस्ट हाउस, होटल, मोटल, रिसोर्ट, एम्यूजर्मेट 


पार्क, गोल्फ कोर्स आदि। 


(५) औद्योगिक- लघु, मध्यम एवं बृहद्‌ उद्योग, वेयर हाउसिंग /गोदाम। 


(५) 


संस्थानिक-यूनिवर्सिटी, अनुसंधान/शिक्षण/खेलकूद संस्थान, महाविद्यालय, विद्यालय, ड्राइविग 


स्कूल, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, नर्सिंग होम आदि। 

(४) सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक संस्थान- सामाजिक, धार्मिक व अन्य सामुदायिक व सार्वजनिक 
सुविधाएँ, राजकीय कार्यालय, पुलिस थाना, पुस्तकालय, क्लब, धर्मशाला, पोस्ट ऑफिस, सभा 
भवन, प्रदर्शनी /कला केन्द्र आदि। 


(शा) परिसंचरण सुविधायें - बस स्टैण्ड, ट्रक टर्मिनल, सड़कें, रेलवे। 


टिप्पणी : () उक्त भू-उपयोग भवन विनियम के अनुसार होंगे। 
(7) राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन नियंत्रण की प्रक्रिया /निस्तारण के सम्बन्ध में समय-समय पर ऐसे 
प्रशासनिक निर्देश /परिपत्र जो इन नियमों के असंगत नहीं हो, जारी किये जा सकेंगे । 
(7) भू-उपयोग परिवर्तन के अधीन नियंत्रण हेतु ऐसे तकनीकी मानदण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा 
सकेंगे, जो इन नियमों के असंगत नहीं हो | 
3, नियम 3 का प्रतिस्थापन , - उक्त नियमों के नियम 3 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ः- 
“3, आवेदन की प्रक्रिया.- () भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन संबंधित नगर पालिका /परिषद्‌ / निगम के अधिशा्षी 


अधिकारी, आयक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा नगर विकास न्यास /विकास प्राधिकरण के सचिव, जैसी भी स्थिति 
हो, को प्रारूप- में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। 


(2) भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदन-पत्र के साथ निम्न शुल्क देय होगा- 
(0) आवेदनपत्रशुल्क - रुपये 500 /- तथा 
(४) प्रशासनिक शुल्क (भूमि क्षेत्रफल पर) - रुपये 0/- प्रति बर्गमीटर व न्यूनतम रुपये पांच हजार तथा 
अधिकतम रुपये पांच लाख (नॉन रिफन्डेबल ) | 
टिप्पणी :- राजकीय / अर्द्ध राजकीय विभागों के स्वयं के स्वामित्व की भूमि के संबंध में शुल्क देय नहीं होगा। 
(3) आवेदन पतन्न के साथ, - 


0) भूमिका साइट प्लान, स्वामित्व के दस्तावेज, खसरा मैप, रंगीन गूगल मैप, सम्पर्क सड़क, पहुँच मार्ग व उसकी चौड़ाई, 
वर्तमान निर्माण की स्थिति का मानचित्र, प्रस्तावित भूखण्ड के आस-पास (लगभग 00-00 मीटर दोनों ओर) चल 
रही व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों का टोटल स्टेशन सर्वे तथा प्रस्तावित उपयोग का विस्तृत विवरण; 

(7) मास्टर प्लान में अंकित लैण्ड यूज व सब-यूज से अन्य यूज व सब-यूज जोनल डवलपर्मट प्लान में यूज, आबादी भूमि 
होने पर स्वीकृति, योजना के ले-आउट प्लान पर भूखण्ड की स्थिति एवं जहाँ मास्टर प्लान नहीं है वहाँ जारी किये गये 
पटूटे के हिसाब से भूखण्ड का वर्तमान उपयोग का विवरण; 

09) बड़े भूखण्डों अर्थात्‌ 20000 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु आवेदन करने पर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट 
(डीपीआर) देनी होगी जिसमें वित्तीय संसाधन का विवरण तथा प्रोजेक्ट क्रियान्विति का टाईम-शेड्यूल; 

(५) संबंधित निकाय के पक्ष में यह अण्डरटेकिंग देनी होगी कि आवेदित भूमि/भवन भार मुक्त और अविवादित है तथा 
आवेदक द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत आवेदन में किसी तथ्य को नहीं छिपाया गया है। यदि भविष्य में 


कभी अण्डरटेकिंग गलत पायी गयी तो उसके लिए आवेदक स्वय उत्तरदायी होगा: 
पलग्म करना होगा | 


4. नियम 5 का प्रतिस्थापन , - उक्त नियमों के नियम 5 का निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌:- 


5 समितियों का गठन .- भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों पर विचारण के उन पर निर्णय निम्न समितिर्यों द्वारा किया 


जावेगाः- 


(क) नगरपालिका/ नगर परिषद्‌ स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समितिः - 


() 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


अध्यक्ष /सभापति 


नगर पालिका/परिषद में पदस्थापित विधि अधिकारी /पैरौकार /विधि सहायक / 


विधि सलाहकार जैसी स्थिति हो) 


नगरनियोजन विभाग का जिला / क्षेत्रीय कार्यालय का वरिष्ठतम नगर नियोजक 


जहाँ नगर विकास न्यास स्थित है, न्यास अध्यक्ष /सचिव 
अधिशाषी अधिकारी/ आयुक्त 


(ख ) नगर निगम स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति: - 


() 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


महापौर 

नगर निगम में पदस्थापित निदेशक विधि /वरिष्ठ विधि अधिकारी / मुख्य 
विधि सहायक /विधि सहायक /पैरौकार /विधि सलाहकार (जैसी स्थिति 
हो)। 

संबंधित नगर विकास न्यास /विकास प्राधिकरण के सचिय 
नगरनियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय का वरिष्ठतम नगर नियोजक 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त 


(ग) नगरविकास न्यास स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समितिः- 


() 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(घ) जयपुरविकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/ अजमेर विकास प्राधिकरण स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति: - 


() 
(2) 


न्यास सचिव 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्‍त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम 
नगरपरिषद्‌ /नगर पालिका 

न्यास के पदस्थापित राजस्थान विधि सेवा के वरिष्ठ अधिकारी / 

विधि सलाहकार (जैसी भी स्थिति हो) 

नगरनियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय का वरिष्ठतम नगर नियोजक 
न्यास में पदस्थापित वरिष्ठतम नगर नियोजक (पदस्थापित नहीं होने पर 
अधिकृत अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता जैसा कि न्यास 
द्वारा अधिकृत किया जावे, सदस्य सचिव होंगे) 


आयकक्‍्त 
पचिय 


अध्यक्ष 
संदरय 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य सचिव 


अध्यक्ष 


संदर्य 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य सचिव 


जप्लदा 
सब्स्य 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य सचिव 


अध्यक्ष 
संदरय 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


निदेशक नगर आयोजना सदस्य 


निदेशक विधि सदस्य 
पंबंधित जोन का उपायुक्त सदस्य 
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक सदस्य सचिय 


(जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया जाये) | 


(ड-) राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समितिः - 


() 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


टिप्पणी : 


शासन सचिव, प्रभारी, नगरीय विकास विभाग अध्यक्ष 
शासन सचिव, प्रभारी, स्वायत्त शासन विभाग सदस्य 
निदेशक एवं पदेन संयक्‍्त / उपशासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, सदस्य 
(नगरपालिका, नगर परिषद्‌ , नगर निगम के प्रकरण हेतु) 

संयुक्त /उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग (नगर विकास न्यास, सदस्य 
प्राधिकरण के प्रकरणों हेतु) 

सम्बन्धित निकाय (विकास प्राधिकरण /नगर विकास न्यास /नगर निगम / सदस्य 


नगरपरिषद्‌ /नगर पालिका का आयुक्त /सचिव /मुख्य कार्यकारी 

अधिकारी /आयुक्‍्त/ अधिशाषी अधिकारी जैसी भी स्थिति हो ) 

भैत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सदस्य 
मुख्य नगर नियोजक/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत नगर नियोजक सदस्य सचिव 


उक्त भू-उपयोग परिवर्तन समिति के गठन से परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक आदेश के तहत किया जा 


पसकेगा। 


5. नियम 6 का प्रतिस्थापन. - उक्त नियमों के नियम 6 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌:- 


“6, समितियों की शक्तियाँ. - () भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदनों से संबंधित प्रकरणों के प्रकार एवं समितियों की 


सक्षमता!)ः - 


क८-----८-८०८-८-८-८-८-८-८-८०८८०८८०८-०८-०-१-८८०८८०८००८०८-------- 


| +५-७७3.-+.०७७७५५५५५७७-+००७७७७७५3333333333333333333333333333»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 


का न मम बा पा ला रा जप ना रस्प्थ् सास मा मा या जय मा मा या या आय या गगन जा पा गा हाय मय मर जा व गत हा जज हा हर 2० ड़ ऊीिुटलने़्ेयुारय्ंटांशंआअओ्ुअअशजअओए हा न मी वि गा जा काम मय गया का 


कृषि भूमि का राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति 
मास्टर प्लान में भ्ूमि/योजना एवं कृषि भूमि पर 


भू-उपयोग परिवर्तन 


स्थानीय निकाय/ (0) पट्टाशुदा भूखण्ड का अनुमत उपयोग 
शजकीय विभाग से प्रस्तावित भू-उपयोग मास्टर प्लान/ 


प्रस्तावित/आशायित भू-उपयोग मास्टर 
 प्लान/जोनलडवलपमेंट प्लान/ जोनल 


ल्‍ डुवलपमेट प्लान/ तकनीकी मानदण्ड/ 
क्‍ योजना से भिन्‍न होने पर। 


; प्ययपपपययपयपपयपपयपपिपि///प/////्प्प्प्7्प्प 7 पपएप प प  प प  प प पएपप////प/प/प/्_््ह्््् 


राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति 


द्वारा जी जोनल डवलपमेंट प्लान/ तकनीकी 
पट्टा/लीज. म्ानदण्ड/योजना से भिन्‍न होने पर | 
२? 05: 5]7..। कम न की मद लक मनन मम मम । 
आबादी भूमि के (9) पटूटाशुदा भूखण्ड का अनुमत उपयोग | 6) नगर पालिका स्तर पर 500 वर्गमीटर नगर/ 
भूखण्डका से प्रस्तावित भू-उपयोग मास्टर प्लान | परिषद स्तर पर 000 वर्गमीटर एवं नगर निगम/ | 
अनुमत उपयोग | /जोनल डबलपमेन्ट प्लान/तकनीकी | नगर विकास न्यास स्तर पर 2500 वर्गमीटर एवं 
से भू-उपयोग | मानदण्ड/योजना के अनुरूप है अथवा [विकास प्राधिकरण स्तर पर 4000 वर्गमीटर 
परिवर्तन... मास्टर प्लान लागू नहीं है| क्षेत्रफल तक के प्रकरणों में स्थानीय स्तरीय भू- 
उपयोग परिवर्तन समिति; 
(9) स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति 
की सक्षमता से अधिक क्षेत्रफल के समस्त भू- 
उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय भू-उपयोग 
ल्‍ परिवर्तन समिति। 
(0) पट्टाशुदा भूखण्ड का अनुमत | 6) नगर पालिका स्तर पर 500 वर्गमीटर /नगर 
| उपयोग का उसी श्रेणी में अन्य उपयोग | परिषद स्तर पर 000 वर्गमीटर एवं नगर 
' प्रस्तावित होने पर। निगम/नगर विकास न्यास स्तर पर 2500 वर्गमीटर | 
एवं विकास प्राधिकरण स्तर पर 4000 वर्गमीटर 
क्षेत्रफल तक के प्रकरणों में स्थानीय स्तरीय भू 
उपयोग परिवर्तन समिति; 
(3) स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन 
समिति की सक्षमता से अधिक क्षेत्रफल के 
समस्त भू-उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य 
स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति। 


6, नियम 7 का संशोधन. - उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम () में विद्यमान अभिव्यक्ति जयपुर जोधपुर विकास 
प्राधिकरण _ को अभिव्यक्ति जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण से प्रतिस्थापित 
किया जायेगा। 

7, नियम 8 का प्रतिस्थापन, - उक्त नियमों के नियम 8 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ः- 


“8, क्ोरम.- नियम 5 के अधीन गठित समितियों की बैठक का कोरम 3 सदस्यों का होगा। नगरपालिका /नगर 
परिषद्‌ /नगर निगम के अध्यक्ष /सभापति/महापौर की अनुपस्थिति म॑ं अधिशाषी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसी भी 
स्थिति हो, उस समिति की बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे। 

8, नियम 0 का प्रतिस्थापन , -- उक्त नियमों के नियम 0 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ः- 


:0, कार्यवाही विवरण,-(!) समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अंकन इस प्रयोजन हेतु संधारित रजिस्टर में 


किया जायेगा तथा कार्यवाही विवरण पर सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। उक्त कार्यवाही विवरण को वेब साइट पर 
अपलोड भी किया जावेगा। 


(2) राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय का माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त 


शासन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा एवं अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात्‌ ही निर्णयों का कार्यवाही विवरण जारी 
कर क्रियान्विति हेतु संबंधित स्थानीय निकाय को भेजा जावेगा। विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास हेतु स्थानीय स्तरीय भू- 
उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय का प्राधिकरण / न्यास के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा एवं 
अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात्‌ ही निर्णय का कार्यवाही विवरण जारी कर क्रियान्विति की जा सकेगी। 


9, नियम 83 का संशोधन, - उक्त नियर्मो के नियम 3 के उप-नियम () को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, 
अर्थात्‌- 

() नगरीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग तथा बिना भू-उपयोग परिवर्तन 
करवाये पटूटे में अनुमत भू-उपयोग से अन्य प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में सक्षम समिति के निर्णय के पश्चात्‌ आवेदक 
से निम्नानुसार राशि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में ली जायेगी, अर्थात्‌- 
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| क्र. | अनुमत 


| सं. | भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क 
क्‍ .._ आवासीय जहाँ आरक्षित. 
आरक्षित दर का दर निर्धारित... 
नहीं है वहाँ 
डीएलसी का 
. 4. | आवासीय व्यावसायिक .._. 40 प्रतिशत 20 प्रतिशत क्‍ 
_ संस्थनिनक....7/|/|+/आ 7 7_-:_& 
औद्योगिक _._"ह? ० 
पर्यटन सुविधाएँ 20 प्रतिशत 0 प्रतिशत 
हि मिश्रित भू-उपयोग /मिश्रित उपयोग 
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ठ 
भू-उपयोग 
2.| मिश्रित व्यावसायिक 40 प्रतिशत 20 प्रतिशत 


आवासीय 


20 प्रतिशत 0 प्रतिशत 
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट 


3. संस्थानिक व्यावसायिक 40 प्रतिशत 20 प्रतिशत 
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आवासीय 


20 प्रतिशत 0 प्रतिशत 


उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट 
श्र उपयोग 
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4.| औद्योगिक व्यावसायिक ल्‍ 40 प्रतिशत 20 प्रतिशत 
आवासीय 
संस्थानिक 
पर्यटन सुविधाएँ 20 प्रतिशत 0 प्रतिशत 


मिश्रित भू-उपयोग/मिश्रित उपयोग... 
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ठ ल्‍ 
भू-उपयोग 


5. पर्यटन सुविधाएँ व्यावसायिक 40 प्रतिशत 20 प्रतिशत 
आवासीय 
संस्थानिक 
औद्योगिक ..._ 20 प्रतिशत 0 प्रतिशत 
मिश्रित भू-उपयोग/मिश्रित उपयोग 
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ठ 
भू-उपयोग 
वि व्यान्‍सायिक. . ._._../ |] 40प्रतिश | 20 प्रतिशत 
आवासीय 
संस्थानिक 
औद्योगिक 


पर्यटन सुविधाएँ ... 20 प्रतिशत 0 प्रतिशत 


उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ठ | 
भू-उपयोग 
7... राजकीय/अर्द्धराजकीय विभागों हेतु मास्टर प्लान/जोनल 

हवलपमेन्ट प्लान /राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन शून्य 
में अनुज्ञेय अथवा भिन्‍न भू-उपयोग परिवर्तन चाहे जाने पर 


परन्तु यह कि; - 

() व्यवसायिक उपयोग से अन्य भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित होने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा; 

(2) कच्ची बस्ती योजनाओं म॑ नियमन किये गये आवासीय भूखण्डों का आवासीय से भिन्‍न भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं 
होगा। तथापि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के स्तर पर इस बाबत नीतिगत निर्णय लिया जा सकेगा; 

(3) राजकीय/अर्द्धशजकीय /स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा । मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 
शजस्थान पर्यटन नीति, कृषि आधारित उद्योग एवं प्रसंस्करण नीति, कृषि आधारित वेयर हाउसिग/गोदाम एवं राजस्थान 
निवेश प्रोत्साहन योजना के अधीन विधिमान्य पात्रता प्रमाण-पत्र धारक उद्यमों की स्थापना आदि व राज्य सरकार की अन्य 
विशिष्ठ नीतियों के तहत दी गई शिथिलताएँ व छूट देय होगी; 
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(4) रिसोर्ट से फार्म हाउस अथवा फार्म हाउस से रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर उस उपयोग, जिसके लिए 
भू-उपयोग परिवर्तन आशयित है, कृषि भूमि से उस उपयोग हेतु निर्धारित प्रीमियम दर की 50 प्रतिशत राशि के समान राशि 
भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में वसूल की जायेगी । 

(5) रिसोर्ट/फार्महाउस से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर कृषि भूमि से आवासीय उपयोग की प्रीमियम 
दर के बराबर राशि देय होगी; 

(6) रिसोर्ट/फार्महाउस से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर कृषि भूमि से आवासीय उपयोग की 
प्रीमियम दर के बराबर राशि देय होगी; 

(7) होटल, पेट्रोल पम्प, सिनेमा व अन्य वाणिज्यिक श्रेणी की भूमियों का भू-उपयोग एक उपयोग से अन्य उपयोग में भू-उपयोग 
परिवर्तन आशयित होने पर आवासीय आरक्षित का 0 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में लिया जायेगा; तथा 

(8) राज्य सरकार द्वारा किसी योजना/नीति के अन्तर्गत प्रीमियम व अन्य राशि में, दी गयी छूट के अन्तर्गत प्राप्त किये गये 
पट्टे/लीज-डीड/ आवंटन से ऐसे भिन्‍न भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित होने जिन पर राज्य सरकार की कोई छूट नहीं है, उनमें 
भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क दोगुना देय होगा। 


॥0. नियम ॥4 का ग्रतिस्थापन. - उक्त नियमों के नियम 4 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात्‌:- 


““4, भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात भूमि की लीज डीड व अन्य विविध शर्तें: - () सक्षम समिति द्वारा भू-उपयोग 
परिवर्तन का निर्णय लेने के उपरान्त बैठकों का कार्यकारी विवरण जारी होने पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा आवेदकों को 30 
दिवस में पट्टाशुदा भूखण्डों के मामलों में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क बी.एस.यू.पी. शुल्क व अन्य देय शुल्क जमा कराने का मांग 
पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। 30 दिवस में राशि जमा नहीं होने पर अगले 60 दिवस तक 5 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा 
कराई जा सकेगी, 90 दिवस तक भी राशि जमा नहीं कराने पर भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। कृषि भूमि 
के मामलें में भू-उपयोग परिवर्तन आदेश में यह अंकित किया जावे कि भू-राजस्व अधिनियम कि धारा 90-ए का आवेदन 90 
दिवस में करना आवश्यक होगा अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। 

(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 की धारा 90-ए के तहत निर्धारित प्रीमियम एवं अन्य शुल्क तथा शर्तों के अनुसार 
कार्यवाही पृथक से भी की जा सकेगी | 

(3) पटूटाशुदा मामलों में आवेदक द्वारा राशि जमा कराने एवं कृषि भूमि के मामलों में समिति के कार्यवाही विवरण जारी होने 
/स्थानीय निकाय को कार्यवाही विवरण प्राप्त होने के 5 दिवस में भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जावेगा। 

(4) नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 82, नगर सुधार अधिनियम, 959 की धारा 73-ख की उप-धारा (2), जयपुर 
विकास प्राधिकरण अधिनियम, 992 की धारा 25, जोधपर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 25 व अजमेर 
विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2043 की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत कृषि भूमि का मास्टर प्लान में एवं पटूटाशुद। 
भूमि का पटूटे में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन आदेश का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन करवाये जाना आवश्यक होगा | 

(5) पट्टाशुदा भूखण्डों के मामलों में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि को 
परिवर्तित भू-उपयोग की लीज राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी एवं भू-उपयोग परिवर्तन के अनुसार लीज-डीड /पूरक 
लीज-डीड जारी की जा सकेगी : 


परन्तु यदि आवेदक द्वारा आवासीय भू-खण्ड का एक बारीय नगरीय कर (लीज राशि) जमा करवाया जा चुका है तो 
वाणिज्यिक या अन्य भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति में केवल अन्तर की लीज राशि वसूल की जायेगी । 

परन्तु यह और की वाणिज्यिक या अन्य उपयोग में आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति में जमा कराई गई एक 
बारीय नगरीय कर (लीज) राशि वापस नहीं लौटाई जावेगी । 


84, नियम ॥5 का प्रतिस्थापन , - उक्त नियमों के नियम-व 5 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌: - 


““8, भू-उपयोग परिवर्तन निषेध.- () राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंधित भूमि तथा ऐसी भूमि जो मंदिर माफी, 
देवस्थान विभाग या किसी विधि द्वारा स्थापित सार्वजनिक ट्रस्ट/धार्मिक या चैरिटेबल संस्थान, वक्‍फ की है या जो भूमि निर्धारित 
सड़क सीमा, रेलवे के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है या पुरातत्व/सांस्कृतिक/ऐतिहासिक महत्त्व के भवन व भूमि का भू-उपयोग 
परिवर्तन नहीं किया जावेगा । 

(2) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से निम्न प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन किये जा सकेंगे, अर्थात्‌:- 

0) ऐसी भूमि/भूखण्ड जो स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/नगर विकास न्यास, अन्य राजकीय नियंत्रण वाले मण्डल संस्थान आदि 
से संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित/अवाप्ताधीन हो | 

(0) उदयपुर शहर, माउन्ट आबू की सीमा के निषेध क्षेत्र में, जैसलमेर, पुष्कर, नाथद्वारा तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा 
घोषित ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए समस्त क्षेत्रफल के भूखण्डों /भूमि हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की अनुशंसा स्थानीय समितियों 
द्वारा की जाकर प्रकरण को निर्णयार्थ राज्य राज्य सरकार को प्रेषित किया जावेगा | 

(00) गैर वाणिज्यिक भू-उपयोग हेतु आवंटित अथवा नीलामी द्वारा निष्पादित भूमि का पट्टा राशि जारी होने की तिथि से 05 वर्षों 
की अवधि से पूर्व आवंटन अथवा नीलामी में निर्धारित भू-उपयोग से भिन्‍न भू-उपयोग अनुमत नहीं होगा, यदि मास्टर प्लान में 
दर्शाया गया भू-उपयोग चाहे गये भू-उपयोग के अनुरूप है तो 05 वर्ष की बाध्यता लागू नहीं होगी तथापि विशेष परिस्थितियों 
में आवंटन अथवा नीलामी में निर्धारित भू-उपयोग से भिन्‍न भू-उपयोग का परिवर्तन चाहे जाने पर राज्य स्तरीय समिति की 
अभिशंसा पर मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा। 


82. प्रारूप -॥ का प्रतिस्थापन , - उक्त नियमों में संलग्न प्रारूप-। निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ः- 


_ प्रारूप-॥ 
आभावेदन पत्र 
. आवेदक का नाम : 
2.  आवेदककापता: 
3. भूमिका विवरण, जिसका भू-उपयोग परिवर्तन चाहा जा रहा है : 
(0). कहाँस्थित है 
(कृषि भूमि के मामलों में मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान / भू-उपयोग प्लान में तथा आबादी भूमि में शहर 
का नक्शा/योजना के स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्थिति अंकित कर प्रति सलग्न करें) 
(॥) कृषि भूमि के मामलों में खसरा नम्बर आबादी भूमि में भूखण्ड संख्या अंकित करें 


(खसरा प्लान, साईट प्लान, गूगल प्लान, आवेदित भूमि के 00 मीटर की दूरी में चारों ओर की विशिष्ट स्थितियाँ 
एवं भू-उपयोग टोटल स्टेशन सर्वे सहित संलग्न) 


(॥!) आबादी भूमि के मामलों में भूखण्ड का पट्टा, जिसके द्वारा जारी किया गया है, उस संस्था का विवरण 
(५) भूमि अवाप्ताधीन है अथवा नहीं :) 
(७) यदि आवाप्ताधीन है तो उसका विवरण : 


(५) भूमिकेसंबंध में कोई विवाद न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष विचारधीन हो तो उसका विवरण : 


(शा) भूमि के संबंध में यदि किसी न्यायालय का किसी प्राधिकारी द्वारा कोई स्थगन आदेश दिया हुआ है तो उसका 
विवरणः 
(आदेश की प्रति संलग्म करें ) 
(५॥॥) भूमिका वर्तमान अनुमत भू-उपयोग : 
(कृषि भूमि के मामल_ं में मास्टर प्लान में आवेदित भूमि का भू-उपयोग व आबादी भूमि में पटूटे में अनुमत भू- 
उपयोग अंकित करें) | 
(5) चाहाजारहाभू-उपयोग परिवर्तन का विवरण : 
(5५)  भू-उपयोग परिवर्तन चाहे जाने का कारण | 
यदि आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध मे पूर्व में कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसका विवरण मय पारित 
आदेश (आदेश की प्रति संलग करें) 
आवेदित भूमि का स्वामित्व का विवरण : 
(कृषि भूमि के मामलों में जमाबन्दी, बेयनामा /रजिस्ट्री का आबादी भूमि में पटूटे, रजिस्ट्री नामान्‍्तरण आदेश वसीयत आदि 
स्वामित्व में दस्तावेजों की सत्य प्रति सलग्न करें। जहाँ सम्भव हो प्रोपर्टी आई.डी. का विवरण देवें) 
संबंधित निकाय के पक्ष में अण्डरटेकिंग 
आवेदन शुल्क जमा कराने का विवरण : 
(आवेदन-पत्र शुल्क जमा कराने की रसीद /चालान संलग्न करें) । 


दिनांक 
स्थान आवेदक के हस्ताक्षर 
(मय नामव पता) 
राज्यपाल की आज्ञा से, 
(मनीष गोयल) 


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम 


राजस्थान सरकार 


नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर 


क्रमांक: प,4(8) नविवि/2020 दिनांक:- 0 827 202] 
अधिसूचना 


शजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 8) की धारा 82 सपठित धारा 337 की उप- 
धारा (2) के खण्ड (इएफश५) एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 959 (959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 73-ख एवं 
74 उप-धारा () के खण्ड (पी) एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 982 (982 का अधिनियम स॑. 25) की धारा 25, 
30, 40, 65 का खण्ड (सी) तथा 95, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं, 2) की धारा 
25, 30, 40, 6 का खण्ड (सी) तथा 9] अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 203 (203 का अधिनियम सं. 39) की 
धारा 25, 30, 40, 6] का खण्ड (सी) तथा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- 
उपयोग परिवर्तन नियम, 200 में संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्मलिखित नियम बनाती है और राजस्थान नगर सुधार 
अधिनियम, 959 (959 का अधिनियम सं, 35) की धारा 74 की उप-धारा (2) के परन्तुक के प्रति निर्देश से यह आदेश करती 
है कि इन सशोधन नियर्मों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का लोकहित में यह विचार है कि इन 
संशोधन नियमों को तुरन्त प्रवृत किया जाना चाहिए, अर्थात्‌: - 


8,. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - () इन नियमों का नाम राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (द्वितीय 
संशोधन) नियम, 202 है। 
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रवृत होगें। 


2, नियम 0 का संशोधन - राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 200, जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 
उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 0 के उप-नियम (2) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात: - 


(2) राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन 
विभाग का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात ही निर्णयों का कार्यवाही विवरण जारी कर क्रियान्विति हेतु संबंधित 
स्थानीय निकायो को भेजा जावेगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण/ अजमेर विकास प्राधिकरण /नगर विकास न्यास हेतु गठित 
स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय का संबंधित प्राधिकरण / न्यास के अध्यक्ष का अनुमोदन 
प्राप्त किये जाने के पश्चात ही निर्णयों का कार्यवाही विवरण जारी कर उसकी क्रियान्विति की जावेगी। जयपुर विकास 
प्राधिकरण जयपुर हेतु स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन आयुक्त, जयपुर 
विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा किया जाकर निर्णयों की प्रति अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं प्रभारी मंत्री नगरीय 
विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित की जावेगी। 


3, नियम 4 का संशोधन - उक्त नियमों के नियम 4 में, - 
(।) विधमान उप-नियम () को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थाति:- 


“(]) सक्षम समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लेने के उपरान्त बैठकों का कार्यवाही विवरण जारी होने पर जिन मामलों में 
भूखण्ड का उप-विभाजन (ले-आउट प्लान) स्वीकृत करवाया जाना है, उनमें उप-विभाजन की स्वीकृति हेतु आवेदन किया जा 
सकेगा। पट्टाशुदा भूखण्डों (अकृषि भूमि) के मामलों में देय शुल्क एक मुश्त अथवा किश्तों मे जमा करवाये जाने हेतु संबंधित 
स्थानीय निकाय द्वारा आवेदक को कार्यवाही विवरण जारी होने के 30 दिवस में मांग पत्र जारी किया जावेगा। यदि भू-उपयोग 


परिवर्तन राशि एक मुश्त मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 90 दिवस में जमा करायी जाती है तो 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। भू- 
उपयोग परिवर्तन राशि एक वर्ष में चार किश्तों में निम्न प्रकार जमा करवाई जा सकेगी: - 


80 दिवस 
270 दिवस 


किये जाने तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ (शेष 3 किश्तों) किश्तों के आगे की तारीख के 

(?०४ 0260) चैक जमा किये जाने के पश्चात्‌ भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जायेगा। चैक डीसऑनर होने की स्थिति में 
विलम्ब अवधि (डीसऑनर की दिनांक से ) पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा एवं मांग-पन्न जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष तक 
ब्याज सहित राशि जमा करवाई जा सकेगी। इसके बाद भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वत: निष्प्रभावी हो जायेगा। कृषि भूमि के मामले 
में भू-उपयोग परितर्वन आदेश में यह अंकित किया जावे कि भू-राजस्व अधिनियम कि धारा 90-ए का आवेदन 90 दिवस में करना 
आवश्यक होगा अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय स्वत: निष्प्रभावी हो जायेगा। ; 
तथा 
(॥) विधमान उप-नियम (5) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :- 
(5) पट्टठाशुदा भूखण्डों के मामलों में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से 
परिवर्तित भू-उपयोग की लीज राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी एवं भू-उपयोग परिवर्तन अनुसार पूर्व पट्टा समर्पण कर नयी 
लीज डीड शेष अवधि हेतु अथवा 0 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराकर फ्री होल्ड पटूटा निष्पादित किया जा सकेगा: 

परन्तु यदि आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्ड का एक बारीय नगरीय कर (लीज राशि) जमा करवाया जा चुका है तो 
वाणिज्यिक या अन्य भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति में केवल अन्तर की लीज राशि वसूल की जावेगी। 

परन्तु यह और की वाणिज्यिक या अन्य उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति में जमा कराई गई एक बारीय 
नगरीय कर (लीज) राशि वापस नही लौटाई जावेगी। 


राज्यपाल की आज्ञा से 


(मनीष गोयल) 
संयुक्त शासन सचिव -प्रथम 


शंजस्थान सरकार 


नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर 
क्रमांक : प. ! (8) नविवि/2020 दिनांक : 23.09, 202] 


आदेश 
राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के 
संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते है :- 


स्तरीय / स्थानीय स्तरीय समिति में प्राप्त हो चुके थे एवं जिनके निर्णय जारी करने में कोरोनाकाल के 
कारण विलम्ब हुआ है, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क दिनांक 3.42.2020 से पूर्व प्रचलित आरक्षित दर 
के अनुसार ही देय होगी ।” 

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है | 


राज्यपाल की आज्ञा से 
(मनीष गोयल) 
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम 


शजस्थान सरकार 
नगरीय विकास विभाग 


क्रमांक प. 40 (65) नविवि/3३/04 जयपुर, दिनांक 9.2.200 
परिपत्र 


शहरी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों के उप विभाजन एवं पुनर्गठन के लिए राजस्थान शहरी क्षेत्र (उप विभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार) 
नियम, 975 लागू है, जिनके तहत न्यूनतम 00 वर्गगज तथा अधिकतम 500 वर्गगज तक के आवासीय भूखण्डों के उप- 
विभाजन एवं पुनर्गठन का अधिकार नगरीय निकार्यों को प्रदत्त है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29,03 ,2007 के तहत 
मूल भूखण्ड के 500 वर्गगज से अधिक होने पर उप विभाजन अथवा पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति लिया जाना 


आवश्यक है। 

शहरों एवं कस्बों के विकसित क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय निकार्यो की अनुमोदत योजनाओं /निजी भूमि के अनुमोदित उप-विभाजन 
में स्थित भूखण्डों पर मकान बने हुए हैं, ऐसे भूखण्डों का कई हिस्सों /भागों में पंजीकृत विक्रय-पत्र /पंजीकृत पारिवारिक सहमति या 
बटवारे/पजीकृत वसीयतनामे / भटपन्र द्वारा विक्रय/बंटवारा कर दिया जाता है। ऐसे भूखण्डों में कई बार केवल एक भाग के हित 
धारक द्वारा एवं एक से अधिक भागों में सभी क्रेता/हितधारियों द्वारा उप-विभाजन या पुनर्गठन हेतु आवेदन किया जाता है, ऐसे 
प्रकरणों के निस्तारण किये जाने हेतु उक्त राजस्थान शहरी क्षेत्र (उप विभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार) नियम, 975 में स्पष्ट प्रावधान 
नहीं होने के कारण ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में आ रही कठिनाई को देखते हुए, इन नियमों के तहत व राजस्थान नगर पालिका 


अधिनियम, 2009 की धारा 7 आच्छादित धारा 337 के तहत निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है- 


,. ऐसे भूखण्ड, जिनका पंजीकृत विक्रय-पत्र/बंटवारानामा, वसीयतनामा/परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति/ 
बख्शीसनामा द्वारा विभाजन किया है तो मौके पर विद्यमान भवन होने पर भी उप विभाजन अनुमोदित किया जा सकेगा। यदि 
अग्र सेटबेक में अवैध निर्माण है तो उप-विभाजन/पुनर्गठन नहीं किया जायेगा। परन्तु अग्र सेटबेक में भी यदि निर्माण 0 वर्ष 
या उसके अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता दे सकेगी। किसी भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन के अनुमोदन से सेटबैक 
में किये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ-पत्र भी आवेदक से लिया जाना होगा | 


2. भूखण्ड के उप विभाजित भाग, यदि सड़क से सीधे पहुँच नहीं होने पर उक्त भाग के लिये न्यूनतम 3.00 मी . चौड़ी एक्सेस होनी 
आवश्यक होगी, जिसमें सेटबेक भी सम्मिलित है। 


3. यदि भूखण्ड का एक से अधिक भागों में उप-विभाजन प्रस्तावित है एवं उसम॑ से किसी हिस्से में निर्माण योग्य क्षेत्र प्राप्त नहीं 
होता है तो उस हिस्से का उप-विभाजन नहीं किया जाये। 

4. उप विभाजित भूखण्डों के लिए अग्र सेटबैक योजना क्षेत्र होने की स्थिति में योजनानुसार तथा गैर योजना क्षेत्र होने पर आस- 
पास की भवन रेखा के अनुसार भवन मानचित्र समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये जावेंगे। उप विभाजित भूखण्डो 
के सैटबेक्स, ऊँचाई, एफ, ए. आर, एवं आच्छादन मूल भूखण्ड के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे। परन्तु उप विभाजन 
भूखण्ड का क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर से कम होने पर भवन विनियम की तालिका में उक्त भूखण्ड के सम्बन्धित ऊँचाई व 
एफ.ए.आर. अनुज्ञेय होंगे। 

5. उप विभाजित/पुनर्गठित भूखण्डों में अनुशेय मानदण्डों के अनुसार यदि निर्मित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होता है तो इसमें किसी 
प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी। सेटबैक का भाग अलग से विक्रय नहीं किया जायेगा एवं न ही इसका उप-विभाजन स्वीकृत 
किया जायेगा। 


6. पंजीकृत विक्रय पत्र/पंजीकृत पारिवारिक बंटवारा /वसीयतनामे के परिणामस्वरूप यदि मूल भूखण्ड का एक से अधिक भागों 


40, 


44. 


2. 


4.3« 
44. 


43, 


46. 


4.4५ 


म॑विभाजन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उप-विभाजित किसी हिस्से का क्षेत्रफल 00 वर्ग गज से कम हो एवं नियमित कच्ची 
बस्ती के भूखण्ड के लिए 50 वर्गगज से कम हो तो ऐसी स्थिति में उस हिस्से का उप-विभाजन अस्वीकृत कर अन्य हिस्से यदि 


वे अन्य सभी मानदण्डों की पालना करते हो तो उनका उप-विभाजन स्वीकृत किया जा सकेगा। 

भूखण्ड के उप विभाजन हेतु आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र /पंजीकृत पारिवारिक बंटवारा/परिवार के सदस्यों की आपसी 
पहमति/भेंट पत्र /वसीयतनामा द्वारा जितने भागों में उप विभाजित किया गया है, उन्हें दर्शाते हुए मानचित्र प्रस्तुत करना होगा। 
पुनर्गठन हेतु दो या अधिक भूखण्डों पर भिन्न-भिन्न स्वामित्व होने पर संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। एक ही परिवार के 
खून के रिश्ते के सदस्यों की आपसी सहमति को मान्यता प्रदान की जायेगी। 

भूखण्डों के पुनर्गठन पर अग्र सेटबैक योजनानुसार/ आस-पास की भवन रेखा के अनुसार एवं अन्य सेटबैक्स संबंधित भू- 
उपयोग का तालिका के अनुसार देय होगे। पुनर्गठन के मामलों में यदि निर्मित भवन मे अग्र सेटबैक या पार्किंग के लिए स्थान 
उपलब्ध नहीं हो तो पुनर्गठन में खाली भूखण्ड में प्रयोजन के लिए शर्त लगाई जा सकेगी । 

प्रस्तावित पुनर्गठन के भूखण्डो के मध्य में कोई सरकारी भूमि अथवा रास्ता, जिसका उपयोग केवल पुनर्गठन हेतु आवेदित 
भूखण्डधारियों द्वारा किया जा रहा हो तो यह क्षेत्रफल भी उन भूखण्डों में सम्मिलित किया जा सकेगा, बशर्ते उस क्षेत्रफल के 
बराबर भूमि किसी योजना में आरक्षित की जा सके | 

भूखण्डों के पुनर्गठन पर मूल भूखण्ड पर देय एफ,ए. आर. से अधिक एफ.ए. आर, प्राप्त होने पर अतिरिक्त एफ, ए. आर, के 
लिये भवन विनियमों के प्रावधानों अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैटरमेंट लेबी देय 
होगी। 

यदि मूल भूखण्ड के तकनीकी उप-विभाजन कराने से पूर्व ही भूखण्ड को कई हिस्सों में उप-विभाजन कर पंजीकृत विक्रय- 
पत्न/प्रमाणित पारिवारिक बँटवारानामे /वसीयतनामे के जरिये मूल आवंटी द्वारा निष्पादन कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे 
प्रकरणों में भूखण्ड का कानूनन हक प्राप्त व्यक्ति उप विभाजन / पुनर्गठन अनुमोदन हेतु आवेदन करने योग्य माना जावेगा। 
भूखण्डों के उप विभाजन/पुनर्गठन हेतु अनुमोदित किये जाने वाले भू-भाग पर निर्धारित दर से शुल्क देय होगा। 

भूखण्ड के मालिकाना हक के लिये निकायों द्वारा प्रदत्त आवंटन-पत्र, पंजीकृत विक्रय-पत्र/प्रमाणिक पारिवारिक 
बँटवारा/परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति /भेट पत्र/वसीयतनामा आदि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी 
होगी। 

उप विभाजन/पुनर्गठन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर अंपजीकृत बँटवारानामा, परिवार के सदस्यों की आपसी 
सहमति/वसीयतनामा होने की स्थिति में हितधारकों से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञप्ति का 
प्रकाशन कराया जावेगा। जिनका व्यय आवेदक द्वारा वहन करना होगा। विज्ञप्ति के प्रकाशन से 7 दिवस में प्रमाण सहित 
प्राप्त आपत्तियों /सुझावों पर विचार किया जा सकेगा | 

ऐसे मूल भूखण्ड, जिनका विद्यमान उपयोग आवंटित उपयोग से भिन्‍न किया जा रहा हो, तो उप-विभाजन/पुनर्गठन किया जा 
सकेगा, परन्तु आवंटित उपयोग से भिन्‍न उपयोग का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक को अलग से नियमानुसार आवेदन 
करके निर्धारित शुल्क देय होगा। 

चूंकि स्वीकृत योजनाओं में सुविधाओं आदि का प्रावधान पूर्व में ही अनुमोदित होता है। अतः स्वीकृत योजना के किसी 
भूखण्ड (ग्रुप हाउसिंग के अतिरिक्त) का यदि उप विभाजन किया जाता है तो उस पर किसी प्रकार की सुविधा क्षेत्र आदि का 
अलग से प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा | 


उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देश (570०॥76) के अनुसार ही लम्बित प्रकरणों व भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का परीक्षण 


किया जाकर निस्तारण किया जावे। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.03.2007 के अनुसार उप-विभाजन हेतु 
आवेदित मूल भूखण्ड के 500 वर्गगज से अधिक होने पर अथवा दो भूखण्डों के पुनर्गठन के पश्चात्‌ पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 
500 वर्गगज से अधिक होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों में शिधिलता की 
आवश्यकता हो तो राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। 


(गुरदयाल सिंह संधू) 
प्रमुख शासन सचिय 
राजस्थान सरकार 
नगरीय विकास विभाग 
क्रमांक प. 0 (65) नविवि/3/04 जयपुर, दिनांक 2। अक्टूबर, 2020 


कतिपय नगरीय निकायों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि. क्या स्टेट के समय जारी पट्टे पर निर्मित भवन के बंटवारा करने 
पर क्या नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा परिपत्र दिनांक 49.02.200 के प्रावधान लागू होंगे अथवा नहीं? ऐसे 
प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय उपरान्त निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किये जाते हैं- 

. स्टेट के समय के जारी पटूटे की भूमि पर निर्मित भवन/सम्पत्ति के उप-विभाजन हेतु सभी हित धारकों द्वारा पार्टी डीड के 
आधार पर भूमि पर निर्मित भवन सम्पत्ति का बंटवारा किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रकरणों में राजस्थान शहरी क्षेत्र (उप 
विभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार) नियम, 975 एवं उक्त नियम के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा दिनांक 
9,02.200 को जारी परिपत्र के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः ऐसे प्रकरणों में उक्त उल्लेखित नियम व परिपत्र लागू नहीं 
किये जाकर निर्मित भवन-भूमि का पार्टीशन डीड के द्वारा किये गये बंटवारे का आधार मानकर उपविभाजन की कार्यवाही की 
जा सकती है। 

2. ऐसे प्रकरणों में एकीकृत भवन विनियम-207 (यथा संशोधित अथवा प्रचलित) के नियम सं. 5.3 () व (2) के क्रम में 
विषयाधीन स्थल शहर की पुरानी सघन आबादी का क्षेत्र होने एवं इन पुरानी सघन आबादी क्षेत्रों में सैटबैक्स एवं आच्छादन 
क्षेत्र के मौके अनुसार ही निधरिण का प्रावधान किया गया है। अतः उपविभाजन पश्चातं सैटबेक आच्छादन क्षेत्र मौके की 
स्थिति के अनुसार यथावत ही रखा जा सकेगा। 


राज्यपालकी आज्ञासे, 
(मनीष गोयल) 
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रे जरूआन सरकार 


नगरीय विकास विभाग 
क्रमांक :प.।0(65)नविवि/3/2004 पार्ट जयपुर, दिनांक :3,08 ,202 
परियत्र 

नगरीय निकायों द्वारा भूखण्डों के उपविभाजन एवं पुनर्गठन पश्चात भवन मानदण्डों के नि्धरिण के संबंध में भ्रांति होने पर 

राज्य सरकार से मार्गदर्शन हेतु समय-समय पर पत्राचार किया जाता रहा है। अत: हिक्यु शाह [/0क्का ०88 ($प्र/-9)एंड00 
९०णाइगाप्राणा 800 ग्राफ्ाए0फएशाशाड 0 2]058) शिता०४, 975 नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक क्रमांक 
पृ.0(65)नविवि/3/2004 दिनांक 9,02,200, भवन विनियम-2020, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान निदेशालय, 
स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान के परिपत्र क्रमांक भूमि/एफ, 7 (ड)(65)डीएलबी/6/475 दिनांक 26,04,207 एवं 
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के परिपत्र प, 0(65 )नविवि/3/2004 पार्ट दिनांक 8,05.208, नगरीय विकास एवं 
आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प.0(65)नविवि/3/2004 पार्ट दिनांक 25.04.208 में भूखण्डों के उपविभाजन एवं 
पुनर्गठन के संबंध में जारी नियमों / आदेशों व परिपत्रों को समाहित करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश / स्पष्टीकरण जारी किये जाते 
है:- 

॥. स्थानीय निकाय की योजनाओं /कषि 

अ) उपबिभाजन - 

0) भूखण्ड का एक से अधिक भूखण्डों में उपविभाजन होने पर उपविभाजित भूखण्ड पर अग्र सेट बैक मूल भूखण्ड 
अनुसार एवं अन्य सैटबेक मूल भूखण्ड के अनुसार अथवा योजना के भूखण्डों का उपविभाजन पश्चात्‌ मौके पर मूल 
भूखण्ड का स्वरूप परिवर्तित होने की स्थिति में मौके की विद्यमान स्थिति अनुसार निर्धारित किये जा सकेगे। 
उपविभाजित भूखण्ड पर भवन निर्माण किये जाने पर समस्तसैटबेक का निर्धारण भवन विनियम, 2020 की तालिका 
4.2 (अथवा प्रचलित भवन विनियम ) के तहत्‌ भवन की प्रस्तावित ऊँचाई के अनुरूप रखे जाने होंगे। 

(7) अन्य भवन मानदण्ड यथा भवन की ऊँचाई, बी.ए,आर आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन 
विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम ) अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेंगे। 

(ब) भूखणडों का पुनर्गठन 

() दो या दो से अधिक भूखण्डों का पुर्नगठन प्रस्तावित होने पर पुर्नगठित भूखण्ड में अग्र एवं पृष्ठ सैटबेक मूल 
भूखण्ड/योजना अनुसार रखे जाने होंगे। 

(7) पार्श्वसेटबेक पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल एवं मूल भूखण्ड अनुसार जो भी अधिक हो, रखे जाने होंगे। 

(77) पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अन्य भवन मानदण्डों का निर्धारण भवन विनियम, 2020 (अथवा 
प्रचलित भवन विनियम) अनुसार निर्धारित किए जा सकेंगे। 

2. गैरयोजना क्षेत्रों के प्रकरण :- 
अ) उपबिभाजन - 
(0) मूल भूखण्ड का उपविभाजन होने पर मूल भूखण्ड परभवन मानदण्ड/सैटबेक्स पूर्व में ही निर्धारित होने पर 


उपविभाजित भूखण्ड/भूखण्डों पर समस्त सैटबेक्स मूल भूखण्ड के अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेगे। तथापि 
उपिरविभाजित भूखण्ड पर भवन निर्माण किये जाने पर सैटबेक का निर्धारण भवन विनियम, 2020 की तालिका 4.2 
(अथवा प्रचलित भवन विनियम) के तहत भवन की प्रस्तावित ऊँचाई के अनुरूप रखे जाने अनिवार्य होंगे। 

(7) अन्य भवन मानदण्ड यथा भवन की ऊंचाई बी.ए.आर. आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन 
विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम ) अनुसार रखे जाने होंगे। 


07) मूल भूखण्ड हेतु सैटबेक्स पूर्व में निर्धारण नहीं होने की स्थिति में सडक पर स्थित अन्य भूखण्ड/ आस-पास के भवनों 
की भवन रेखा के दष्टिगत सैटबेक्स, ऊँचाई एवं अन्य भवन मानदण्ड भवन मानचित्र समिति /सक्षम अधिकारी द्वारा 
निर्धारित किए जा सकेंगे। 


(ब) भूखणडों का पुनर्गठन 

(0) दोयादोसे अधिक भूखण्डों का पुर्नगठन प्रस्तावित होने पर पुर्नगठित भूखण्ड में अग्न सैटबेक मूल भूखण्ड अनुसार 
रखा जाना होगा। यदि मूल भूखण्ड हेतु भवन मानदण्ड/सैटबेक्स पूर्व में निर्धारित नहीं है तो सडक पर स्थित अन्य 
भूखण्ड/आस-पास स्थित भवन की अनुमोदित भवन रेखा के अनुरूप अग्र सैटबेक का निर्धारण किया जा सकेगा। 

() पार्श्व एव पृष्ठ सैटबैक्स पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन 
विनियम) अनुसार रखे जाने होंगे। 

स्वतंत्र रूप से जारी एकल पट्टा एवं आबादी भूमि के प्रकरण :- 

अ) उपविभाजन - 

0) एकल पटूटा भूखण्ड का एक से अधिक भूखण्डों म॑ उपविभाजन होने पर उपविभाजित भूखण्ड के समस्त सैटबेक्स 
मूल भूखण्ड हेतु निर्धारित सैटबेक अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेगे। 

(7) अन्य भवन मानदण्ड यथा भवन की ऊँचाई, बी,ए. आर, आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अन्य 
भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम ) अनुसार रखे जाने होंगे। 

ब) ले-आउट प्लान के रूप में उपविभाजन -- 

(0) एकल भूखण्ड का ले-आउट प्लान के रूप में उपविभाजन की स्थिति में प्रचलित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी - 
200 (७790ए७१0 हैक्टेयर) के प्रावधान संख्या- 5.0 (टेबल-बी) अथवा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 
([79 40 0 हैक्टेयर) के प्रावधान संख्या-4,0 (टेबल-ए) अथवा प्रचलित टाउनशिप पॉलिसी 
अनुसार (पार्क, सुविधा क्षेत्र आदि सहित) ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा सकेगा। उपविभाजित भूखण्डों पर 
समस्त तकनीकी मानदण्ड भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) अनुसार अनुज्ञेय होंगे। 

(7) ले-आउट प्लान में आन्तरिक विकास हेतु मानदण्डों एवं नियमों की पालना प्रचलित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 
के प्रावधान अनुसार सुनिश्चित किया जाना होगा। 

(7) एकल पटूटा का स्थानीय निकाय में समर्पण किये जाने की स्थिति में उपविभाजित भूखण्डों हेतु लीजडीड /पट्टा जारी 
किया जा सकेगा तथा ऐसी स्थिति में उपविभाजन शुल्क के रूप में ले-आउट प्लान में संशोधन हेतु देय अनुमोदन 
शुल्क जमा कराया जाना होगा एवं ले-आउट प्लान में प्रस्तावित सडक एव सुविधा क्षेत्र स्थानीय निकाय के पक्ष में 
आमजन के उपयोग हेतु समर्पित किया जाना होगा। तथापि ऐसी योजनाओं को (58000 ०णाणप्रांह के रूप में 
विकसित किया जा सकेगा। 

सामान्य निर्देश: - 


(0) स्थानीय निकाय की योजनाओं /कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी- 
200 के तहत ले-आउट प्लान के रूप में अनुमोदित योजनाओं में १(०9५४ प्रठए्रञ्मा९ (पार्श्व सैटबैक्स रहित) के 
रूप में स्वीकृत भूखण्डो के पुनर्गठन किये जाने पर पुनर्गठित भूखण्ड पर पाश्व सैटबैक्स भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन 
की ऊँचाई के अनुरूप निर्धारित किये जा सकेगे। अनुमोदित योजनाओं में [00/80/0०९० /४९४४0880॥80 (पार्श्व 
सैटबैक्स सहित ।0प5708 के रूप में स्वीकृत भूखण्डों के पुनर्गठन किये जाने पर न्यूनतम पाश्व सैट बैक्स पुनर्गठित 
क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किये जा सकेंगे जो कि [0890॥०0 /४०७४70७४७८०॥८० भूखण्डों हेतु प्रस्तावित 
ऐसे सैट बैक्स के कुल योग का 50 प्रतिशत से कम नहीं होंगे। 


इटाहरणार्थ - 


(॥) 


(7) 


(५) 


(४) 


(४) 


[08980॥९06 प्रठप्रभााए के दो भूखण्डों के दोनों पार्श्व सैट बैक्स 3.0-3.0 मीटर है तो दोनों भूखण्डों के पार्श्व 
सैटबैक्स का कुल योग 2,0 मीटर का 6,0 मीटर (न्यूनतम50 प्रतिशत) ही पुनर्गठित भूखण्ड के दोनो पार्श्व 
सैटबैक्स निर्धारित किये जावेगे। 


स्थानीय निकाय की योजनओं /कृषि भूमि पर अनुमोदित योजनाओं हेतु एवं गैर योजना क्षेत्रों में भूखण्ड का क्षेत्रफल 
क़मश: 500 वर्गगज से अधिक होने पर उपविभाजन एवं पुनर्गठन प्रकरणों में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से 
स्थानीय निकाय द्वारा उपविभाजन / पुनर्गठन किया जा सकेगा। 

उपविभाजित/पुनर्गठित भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने की स्थिति में प्रस्तावित भवन की ऊँचाई के 
आधार पर न्यूनतम सैटबैक्स प्रचलित भवन विनियम के अनुसार रखे जाने होंगे। 


आवासीय उपविभाजित भूखण्ड का क्षेत्रफल 35 वर्गगज से कम एवं व्यावसायिक उपविभाजित भूखण्ड का क्षेत्रफल 
0 वर्गगज से कम नहीं होगा। 


पुनगर्ठन के ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व अनुमोदित उपविभाजन/ले-आउट प्लान/योजनाओं में प्रस्तावित एक से 
अधिक सम्पूर्ण भूखण्डो का लीजडीड /पटूटा जारी के पश्चात समस्त लीजडीड/पटूटों को समर्पित कर योजना के 
मध्य स्थित सडक एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि का प्रस्तावित पुनर्गठन में समायोजित किया जाना प्रस्तावित हो तो ऐसे 
समायोजन अनुज्ञेय होंगे, बशर्ते ऐसी आन्तरिक सडको को समाप्त करने के कारण किसी अन्य का पहुँचमार्ग प्रभावित 
नहीं होता हो। पुनगर्ठन के ऐसे प्रकरणों में सडक एव सुविधा क्षेत्र की भूमि हेतु प्रस्तावित उपयोग की आरक्षित दर पर 
राशि मय पुनगर्ठन शुल्क जमा करायी जाने के पश्चात राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत पुनगर्ठित भूखण्ड का एकल 
पट्टा जारी किया जा सकेगा। 

ऐसे प्रकरण जिनमें आवेदक द्वारा पूर्व में प्लाटेड डवलपमेंट हेतु ले-आउट प्लान स्वीकृत कराया गया हो, परन्तु 
स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार भूखण्डों का बेचान नहीं किया गया हो अथवा स्वयं के अथवा परिवार के 
पदस्यों के नाम लीज डीड जारी की गई है तथा ले-आउट प्लान की क्रियान्विति नहीं की गई एवं आवेदक अब ऐसी 
पूरी भूमि का एकल पट्टा लेना चाहता है तो ऐसे प्रकरणों में यदि योजना की आन्तरिक सडको को खत्म करने के 
उपरान्त किसी अन्य भूखण्ड / भूमि का पहुँचमार्ग प्रभावित नहीं होता हो तो निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे: - 

(अ) संबंधित निकाय द्वारा पूर्व स्वीकृत ले- आउट प्लान को निरस्त किया जावेगा। 

(ब) विक्रययोग्य क्षेत्रफल के अतिरिक्त क्षेत्रफल की भूमि पर आरक्षित दर से राशि जमा करवाई जावेगी। 

(स) विकासकर्ता/आवेदक 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के एकल पट्टा प्रकरणों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के 
बराबर भूमि की आरक्षित दर से राशि जमा कराये अथवा 5 प्रतिशत भूमि निःशुल्क समर्पित करेगा किन्तु 2 
हैक्टेयर एवं अधिक के एकल पटूटा प्रकरणों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र संबंधित नगरीय निकाय के पक्ष में 
निःशुल्क समर्पित किया जावेगा। किन्तु ऐसे प्रकरणों मे नगरीय निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना 
अनिवार्य होगा कि प्रस्तावित पुनर्गठन के मध्य सम्मिलित रास्ता/सडक की भूमि का योजना के अन्य 
भूखण्डधारियों अथवा किसी अन्य योजना के भूखण्डधारियों द्वारा पहुँचमार्ग के रूप में उपयोग नहीं किया 
जा रहा है। 


(५।) किसी भी योजना का प्रचलित टाउनशिप पॉलिसीके तहत अनुमोदित ले-आउट प्लान में प्रस्तावित ग्रुप 


हाउसिग/लेट्स/व्यवसायिक/संस्थानिक/मिश्रित / औद्योगिक आदि किसी भी भू-उपयोग प्रयोजनार्थर्म से किसी 
एक अथवा एक से अधिक भू-उपयोगों के बड़े,क्षेत्रफल के प्रस्तावित एकल भूखण्ड /भूखण्डों का ले-आउट प्लान 
के रूप में विभिन क्षेत्रफल के छोटे भूखण्ड प्रस्तावित करते हुये उपविभाजन किए जाने पर, यदि योजना हेतु 


आवश्यक सुविधाएँ ले-आउट प्लान में नियोजित की जा चुकी हैं, तोटाउनशिप पॉलिसी-2040 (अथवा प्रचलित 


) किसी गैर योजना क्षेत्र में किस 


(5) 


(४) 


(27) 


(हा) 


टाउनशिप पॉलिसी) के तहत सड़क मार्गाधिकार प्रस्तावित करते हुए शेष उपलब्ध भूमि का भूखण्डों के रूप में, जो 
भी क्षेत्रफल प्राप्त हो, के अनुरूप उपविभाजन अनुज्ञेय किया जा सकेगा। उपविभाजित भूखण्ड पर भवन मानदण्ड 
प्रचलित भवन विनियम अनुसार निर्धारित किए जा सकेंगे। 


उपरोक्त परियोजनाओं में विभिन्‍न उपयोगों के प्रस्तावित बड़े क्षेत्रफल के एकल भूखण्ड/भूखण्डों के छोटे/विभिन्‍न 

क्षेत्रफल के भूखण्ड प्रस्तावित करते हुये ले-आउट प्लान में संशोधन का अनुमोदन कर पूर्व में यदि पटूटे जारी है तो 
ऐसे पटूटों को स्थानीय निकाय में समर्पण पश्चात्‌ उपविभाजन शुल्क लिया जाकर नव सृजित भूखण्डों के पटूटे जारी 
किये जा सरकेगे। उपविभाजन पश्चात्‌ भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार प्रचलित भवन विनियम के तहत सभी सेट बैक्स 
एवं अन्य तकनीकी मानदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे। 


भूखण्ड का एक से अधिक भूखण्डों में उप विभाजन होने पर उपविभाजित भूखण्डों के 

अग्र, पार्श्व व पृष्ठ सैटबैक मूल भूखण्ड हेतु निर्धारित सैटबैक अनुसार रखे जावेंगे तथापि 8 मीटर एवं इससे अधिक 

चौड़ी सड़कों पर स्थित मूल भूखण्ड का उपविभाजन होने पर, उपविभाजित भूखण्ड यदि निम्न मानदण्डों की पूर्ति 

करता हो तो, चौड़ी सड़क पर स्थित मूल भूखण्ड पर अनुज्ञेय ऊंचाई उपविभाजित भूखण्ड पर अनुज्ञेय की जा 

सकेगी - 

(अ) उपविभाजित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 750 व.मी. हो। 

(ब) मुख्य सड़क से न्यूनतम 9 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग उपविभाजित भूखण्ड हेतु उपलब्ध हो जिसकी मुख्य सड़क 
से लबवत गहराई (?एशफशाताटप्रा | ,शाए7॥) 00 मीटर से अधिक नहीं हो। 

(स) उपविभाजित भूखण्डों में न्यूनतम सेटबेक मूल भूखण्ड अथवा इन विनियमों के अनुसार, आवेदक के 
विकल्प पर रखे जाएंगे। 


(द) गैरयोजना क्षेत्र में मूल भूखण्ड में सैटबैक/ अन्य भवन मानदण्ड निर्धारित नहीं होने की स्थिति में सैटबैक एवं 
अन्य भवन मानदण्ड उपरोक्तानसार भवन मानचित्र समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये 
सकेंगे। 

(य) ऐसे उपविभाजन पश्चात्‌ संशोधित ले - आउट प्लान में टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान लागू नही होगें। 


ऐसे भूखण्ड जिनका पंजीकृत विक्रय/बटवारानामा, वसीयतनामा/परिवार के सदस्यों की आपसी 
सहमति/बक्शीशनामा द्वारा विभाजन किया है तो मौके पर विद्यमान भवन होने पर भूखण्ड का उप 
विभाजन/पुनर्गठन अनुमोदित किया जा सकेगा। विद्यमान निर्माण में भवन मानदण्डों का उल्लंघन होने पर 
अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने का शपथ-पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा। भूखण्ड का 
उपविभाजन /पुनर्गठन के अनुमोदन से भवन मानदण्डों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण का नियमन नहीं माना 
जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदक से लिया जाना होगा। 


उपविभाजन/पुनर्गठन भूखण्डों में भवन विनियर्मों म॑ अनुज्ञेय भवन मानदण्डों के अनुसार यदि समुचित निर्मित 


क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है तो इसमें किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी। सैटबेक के भाग का स्वतंत्र रूप से विक्रय 


अथवा उपविभाजन/पुनर्गठन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। 


भूखण्ड के उपविभाजन हेतु आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र /पंजीकृत पारिवारिक बंटवारा / परिवार के सदस्यों की 
आपसी सहमति/भेंट पत्र/वसीयतनामा द्वारा जितने भागों में उपविभाजन किया गया है उन्हे दशाते हुए मानचित्र 
प्रस्तुत करना होगा। 

पुनर्गठन हेतु दो या अधिक भूखण्डों पर भिन्न-भिन्न स्वामित्व होने पर संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। एक ही 
परिवार के खून के रिश्ते के सदस्यों की आपसी सहमति को मान्यता प्रदान की जायेगी। 


(57) भूखण्डों के पुनर्गठन पर मूल भूखण्ड पर देय एफ.ए,आर, से अधिक एफ.ए,आर, प्राप्त होने पर अतिरिक्त 


एफ.ए,आर, के लिये भवन विनियर्मों के प्रावधानों अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों 
के अनुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी। 

((ए) यदि मूल भूखण्ड के तकनीकी उपविभाजन कराने से पूर्व ही भूखण्ड को कई हिस्सो में उपविभाजन कर पंजीकृत 
विक्रय पत्र/प्रमाणित पारिवारिक बटवारानारमे /वसीयतनामें /के जरिये मूल आवंटी द्वारा निष्पादन कर दिया हो तो 
ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों में भूखण्ड का कानून हक प्राप्त व्यक्ति उप विभाजन/पुनर्गठन अनुमोदन हेतु आवेदन 
करने योग्य माना जावेगा। 


(४५) भूखण्ड के मालिकाना हक के लिये निकायों द्वारा प्रदत्त आवंटन पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र /प्रमाणिक पारिवारिक 
बंटवारा/परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति / भेट पत्र /वसीयतनामा आदि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत 
करनी होगी। 

(४शां) उपविभाजन/पुनर्गठन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अपंजीकृत बंटवारानाम, परिवार के सदस्यों की आपसी 
सहमति/वसीयतनाम होने की स्थिति में हितधारकों से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति 
का प्रकाशन कराया जावेगा। जिसका व्यय आवेदक द्वारा वहन करना होगा। विज्ञप्ति के प्रकाशन से 7 दिवस मे 
प्रमाण सहित प्राप्त आपत्तियों /सुझावों पर विचार किया जा सकेगा। 

(४५) ऐसे मूल भूखण्ड जिनका विद्यमान उपयोग आवंटित उपयोग से भिन्‍न किया जा रहा हो, तो उपविभाजन/पुनर्गठन 
किया जा सकेगा, परन्तु आवंटित उपयोग से भिन्‍न उपयोग का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक को अलग से 
नियमानुसार आवेदन करना होगा एवं निर्धारित शुल्क देय होगा। आवेदक द्वारा उपरोक्त के संबंध में शपथ-पत्र भी 
प्रस्तुत किया जाना होगा। 

(४शप्रस्तावित भूखण्डों का उपविभाजन/पुनर्गठन स्थानीय निकाय द्वारा भूखण्डों के लीजडीड/पटूटा जारी होने के 
पश्चात ही माना जावेगा। अनुमोदित ले-आउट प्लान में प्रस्तावित भूखण्डों के लीजडीड/पट्टा जारी होने से पूर्व 
उपविभाजन अथवा पुनर्गठन किये जाने पर ऐसे प्रकरणों में ले-आउट प्लान में संशोधन माना जाकर इस संबंध में 
देय शुल्क लिया जाकर स्थानीय निकाय के स्तर पर ही किया जा सकेगा। 

(55) उपविभाजन/पुनर्गठन शुल्क आवेदित भाग हेतु ही देय होगा। 

(55) सम्पूर्ण मूल भूखण्ड के उपविभाजन/पुनर्गठन की स्वीकृति उपरांत सृजित भूखण्डों /भूखण्ड का पूर्व मे जारी मूल 
लीजडीड/पटूटा स्थानीय निकाय को समर्पित किए जाने पर संशोधित पर ले-आउट प्लान अनुसार 
लीजडीड/पटूटा जारी किया जा सकेगा। 

(553) भूखण्डों का उपविभाजन किए जाने पर पुन: पुनर्गठन किए जाने पर उपविभाजन / पुनर्गठन अनुज्जैय किया जा सकेगा। 
तथापि ऐसी स्थिति में मूल भूखण्ड का आधार उपविभाजन से अथवा पुनर्गठन से पूर्व भूखण्डों / भूखण्ड को ही माना 
जावेगा। 

(>5य) न्यास/प्राधिकरण/निकार्यों द्वारा अनुमोदित योजनाओं के भूखण्डों का उप-विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु नगर 
नियोजन विभाग द्वारा पंजीकृत वास्तुविद्‌ /नगर नियोजन विभाग से उप नगर नियोजक एवं उससे उच्चतर पद से 
सेवानिवृत्त अधिकारी, नियमानुसार तकनीकी परीक्षण /समस्त देय राशि सम्बन्धित नगरीय निकाय कोष में जमा 
करवाने के पश्चात्‌ तकनीकी अनुमोदन जारी किये जाने हेतु अधिकृत होंगे। 
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। 


(मनीष गोयल) 
संयुक्त शासन सचिव - प्रथम 


भूखण्डों के पुनर्गठन / उपविभाजन की शक्तियां- 

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप-विभाजन, पुनर्गठन एवं विकास) नियम, 4975 के अंतर्गत 4500 
वर्गगज भखण्ड क्षेत्रफल तक के ही अधिकार स्थानीय निकाय स्तर पर प्रदत्त है| गत अभियान में भी इस सीमा को 
3000 वर्गगज तक के भूखण्डों के उप विभाजन / पुर्नगठन के अधिकार स्थानीय स्तर पर दिये गये थे, उसी के 
अनुरूप इस अभियान अवधि मे भी 3000 वर्गमीटर तक के पुनर्गठन /उप विभाजन के अधिकार स्थानीय स्तर पर 
दिये गये। (आदेश दिनांक 34.08.2024 एवं 04.09.2024) 

यदि किसी निकाय द्वारा भवन मानचित्र समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो अभियान अवधि मे 
नगरीय निकायों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आवेदित प्रकरणों का निष्पादन 30 दिवस में सुनिश्चित किया जायेगा | 
3000 वर्गगज से अधिक के पुनर्गठन /उपविभाजन के प्रकरणों का निरस्तारण राज्य सरकार की पुर्वानुमति से 
किया जावेगा | 


